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 LOK  SABHA  DEBATES

 LOK  SABHA

 Saturday,  March  4,  96!|Phalguna  18,
 882  (Saka).

 The  Lok  Sabha  met  at  Eeleven  of
 the  Clock.

 [Mr.  Speaker  in  the  Chair]
 7

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 भारतीय  फिल्मों  भें  प्रइलोल  दृष्य  शौर  गीत

 +

 .
 शी  प्रकाश  बोर  शास्त्री  :

 १६.
 श्री  विभूति  मिथ  :

 क्या  सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने

 की  क्षा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  को  ऐसे  कुछ  प्रम्या-

 बेदन  झौर  प्रस्ताव  प्रादि  मिले  हैं  जिन  में  भार-
 तीय  चलचित्नों  के  कथानक-दृश्य  घौर  गीतों

 की  प्रश्लीलता  पर  चिन्ता  व्यक्त  की  गई  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्‍या  सरकार  ने

 उन  पर  विचार  किया  है;  शीर

 (ग)  क्‍या  सन्सर  बोर्ड  के  नियमों  को

 अधिक  कड़ा  करने  का  विचार  है,  प्रववा  बोर्ड

 को  किसी  प्रन्य  रूप  से  प्रधिक  प्रभावशाली
 बनाने  की  कोई  योजना  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  संत्री  (हा०  कसकर  )  :

 (क.)  हाल  में  सरकार  के  पास  इस  प्रकार  की

 कोई  शिकायतें  य।  प्रस्ताव  नहीं  बायें  हैं  ।

 पिछले  वर्ष  इस  प्रकार  को  कुछ  शिकायतें  सरकार
 को  मिली थीं  ।  मुझे  उन  लोगों/से  जिन्होंने
 इस  प्रकार  की  शिकायतें  जेजी  वीं॥छक्ॉतचीत
 करने  को  अवसर  भी  मिला  था  |
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 (ख)  तथा  (ग).  जनता को  इस  प्रकारकी
 शिकायतों  पर  सरकार  हमेशा  बड़े  ध्यानपूर्वक
 विचार  करती  है  ।  सदा  ही  यह  प्रयास  किया
 जाता  है  कि  सैन्सर  करने  का  कार्य  प्रधिका-
 घिक  उपयोगी  जहां  तक  संभव  हो  एकसा
 तथा  डायरेक्टिवस  के  प्रनुसार  हो  ।  भ्रादेशों

 (  Directives  )  की  एक  प्रति  २२  मार्च,
 १६६०  को  सभा  की  मेज  पर  रखी  गयी  थी  i

 साधारणतया  यह  कहा  जा  सकता  है  कि
 इस  बात  की  सर्वदा  कोशिश  जारी  रहती  है  कि
 सैन्सरशिप  के  कार्य  को  बेहतर  बनायाबाय  ।
 इस  बारे  में  कई  शौर  बातों  प्रौर  व्यावज्ञारिक
 दिक्कतों  को  भी  ध्यान  में  रखना  होता  है,
 लेकिन  फिर  भो  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  सैन्सर
 के  कार्य  में  लगातार  सुधार  हो  रहा  है  ।

 Mr.  Speaker:  May  be  answered  in
 English  also.

 Dr.  Keskar:  (a)  Recently  Govern-
 ment  have  received  no  such  represen-
 tation  or  resolutions.  Last  year,  some
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 and  large  it  can  be  said  that  censor-
 ship  is  definitely  improving.

 कौ  प्रकाश  बीर  शास्त्री  :  क्‍या  में  जान

 सकता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  को  हस  प्रकार  की

 जानकारी  है  कि  भ्राचायं  विनोबा  भावे  नें

 सिनेमा  के  दलील  पबोस्टरों  के  खिलाफ

 एक  प्रमियान  प्रारम्भ  किया  हमा है  |  भौर

 बह  ह" | 6  बहुत  व्यापक  रूप  घारण  करता  जा

 रहा  है?  उस  प्रभियान  की  गम्भीरता  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  क्‍या  इस  प्रकार  का  प्रयत्न

 किया  जायेगा  कि  चलचित्रों  में  हस  प्रकार  के

 दृश्य  ही  नभायें  कि  जिन  के  पोस्टरों  के  विपरीत
 हस  प्रकार  का  प्रन्दोलन  करना  पड़े  ?

 Wo  केसकर  :  भावसीन  पोस्टरों  का  मामला

 सिनेमा  सैंसरषिप  से  कुछ  झलग  है  |  बल्कि
 प्रधिकांह  दिकायत  यह  है  कि  ऐसे  पोस्टरों  में

 बही  दुष्य  लगाने  की  ह्सो  है  जिन  को  कि  सेसर

 काट  देता  है  7  इस  मामले  पर  गृह-मंत्रालय
 विच्ञार  कर  रहा  है  क्योंकि  पोस्टरों  के  बारे  में

 कोई  प्रतिबन्ध  लगाना  गृह  मंत्रालय  का  काम

 है  |  जल्द  ही  इस  बारे  में  कदम  उठाये  जायेंगे  ।

 Shri  Tyagi:  Do  Government  realise
 that  the  moral  values  in  society  in
 India  are  fast  deteriorating  and  that
 cinema  hag  got  Quite  a  lot  to  say  in
 the  matter  one  way  or  the  other?
 Government  have  issued  directives.
 Have  Government  also  cared  to  see
 that  the  directives  are  observed  and
 implemented  and  positive  action  is
 taken  to  raise  the  moral  standards  of
 the  cinema  films?

 Dr.  Keskar:  Government  is  con-
 stantly  observing  as  to  what  extent
 censors  follow  the  directives.  It  has
 also  to  be  remembered  that  the  diffi-
 culties  in  the  way  of  the  censors  are
 also  great.  In  every  particular  case
 they  have  to  judge  whether  a  parti-
 cular  thing  transgresses  the  limits  of
 decency  or  morality.  They  have  also
 to  keep  in  view  legal  and  other  im-
 plications  and  the  various  judgments
 passed  by  the  lower  courts,  High
 Courts  an@  Supreme  Court.
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 st  Mo  ला०  हिंदी  :  इस  बात  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  कि  फिल्मों  में  ऐसे  गन्दे  चित्रों  भ्रौर

 दृश्यों  के  सम्बन्ध  में  जब  न्यायालयों  में  मामले
 गये  तो  वे  बरी  हो  गये,  क्या  सरकार  कोई  इस
 किस्म  का  कानून  बनाने  की  बात  सोचती  है  कि
 जिस से  ये  गन्दे  चित्र  मौर  दृश्य  न  दिखाये  जा
 सके  भ्रौर  सैंसर  बोई  दक्षता  से  काम  कर
 सके  ?

 Blo  केसकर  :  दस  मामले  पर  विचार  हो
 रहा  है|  झगर  ऐसी  जरूरत  समझी  जायगी
 तो  इस  प्रकार  का  कदम  उठाया  जायेगा  जैसा
 कि  माननीय  सदस्य  कहते  हैं  ।

 हो  त्यागी  :  यह  जरूरत  उन  को  कौन
 समझायेगा  ?

 Mr,  Speaker:  Order,  order.
 Shri  Narasimhan:  May  I  know  whe-

 {her  any  attempt  is  being  made  by
 Govermment  to  induce  the  film  pro-
 ducers  and  film  exhibitors  to  have  a
 voluntary  code  on  the  subject?

 Dr.  Keskar:  A  voluntary  code  as
 such  exists  in  the  United  States  of
 America  and  there  was  an  attempt
 made  in  this  direction.  Hon.  Mem-
 bers  might  be  aware  that  towards
 ‘1952-53.  Government  had  left  the  in-
 dustry  practically  to  its  own  course.
 That  led  to  very  undesirable  results.
 We  had,  therefore,  to  impose  a  code.

 ao  मु०  तारिक  :  में  जानना  चाहता  हू
 कि  बपा  यह  दुरुस्त  है  कि  बहुत  से  फिल्मों
 के  गाने  इतने  दाम  ताक  होते  हैं  कि  उन  को
 घर  में  चलाना  धौर  सुनना  नागवार  होता  है,
 प्रौर  क्‍या  यह  भी  दुरुस्त  है  कि  सैसर  जो हें  ने
 जब  ये  गाने  पास  कर  दिये  तो  उत  के  बाद  झाल

 हु ंडिया  रेडियो  को  उन  को  झथनों  लाइब्रेरी  से

 हटान।  पड़ा  ?

 ॥  aS  ye  ८०२  0  “२  ow]
 Sor  ae  ee  5S  2  cmp  &

 iS,  af  uP»  Pry  Urs,  2  if

 पकड  की  UL  ५  URE  sale  जक  of
 coos  wry)  ott  Ae  us  y!  a 3

 Sole  SU  ५4  ee  2  र  pte
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 Wo  फकंसकर  :  गानों  की  शिकायत

 झायी  है  ६ क  बाल  को  देखते  हुए  जब  पिछले
 ६  महीने  से  यह  सरीका  प्रास्तव/र  किया  हैं
 कि  गन  प्रलग  से  गौर  स  देख  ते  हैं  प्रौर  पास
 किये  जाते  हैं  ।

 Shri  N.  R.  Muniswamy:  Are  Gov-
 ernment  aware  that  apart  from
 obscene  songs  certain  scenes  are  dis-
 played  which  accelera‘e  this  criminal
 propensities  of  the  people?

 Dr.  Keskar:  As  far  as  crime
 pictures  are  concerned,  we  take  a  very
 firm  view  regarding  this  matter.
 Pictures  which  give  incitement  to
 crime,  or  rather  glorify  criminals  are
 definitely  and  firmly  put  down.

 'मारत-धीलंका  बारता

 +
 थी  wo  mo  'हिबेदी  :

 FYI.
 थी  जीत  सिह  सरहदी  :

 फया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि.

 (क)  भारत-श्रीलंका  संबंधी  विषयों  पर

 भ्रधिका  री-स्तर  पर  वार्ता  के  संबंध  में  भ्रव  तक
 क्‍या  प्रगति  हुई  है;

 (ख)  ये  बालिं  कब  झौर  कहां  जारी

 होंगी  ;

 (ग)  इन  वार्ताशों  के  दौरान  बिन-
 किन  विषयों  पर  शय्या  होगी;  भौर

 (घ)  ये  बाताये  किस  स्तर  पर  होंगी  ?

 वैदेशिक-कार्य  उपनंत्ी  (शीसती  लक्ष्मी

 मेक)  :  (क)  से  (घ),  भारत  भौर  श्रीलंका
 से  संबद्ध  मामलों  पर  इधर  कुछ  वर्षों  में  सरकारी
 स्तर  पर  कोई  बातचीत  नहीं  हुई  है  भौर  दो

 महीने  हुए  जब  श्रीलंका  को  प्रधान  मंत्री
 भारत  भाई  थीं,  तब  भी  उस  के  साथ  कोई
 विशेष  यातचरीत  नहीं  हुई  at  मारत-अऔलंका
 की  समस्या  पर  कुछ  मामूली  जिक  धाया  था
 धौर  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  इस  सामले
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 पर  बाद  में  ब।तश्रीत  को  ज।ये  ।  हस  के  अागे
 श्रौर  कोई  बात  नहीं  हुई  है  ।

 (a)  to  (d).  There  have  been  no
 talks  on  the  official  level  in  recent
 years  On  matters  concerning  India  and
 Ceylon,  nor  were  there  any  special
 discussions  with  the  Prime  Minister
 of  Ceylon  when  she  visited  India  two
 months  ago.  Some  brief  reference
 was  made  to  the  Indo-Ceylon  prob-
 lem  and  it  was  suggested  that  the
 matter  be  discussed  at  a  later  stage.
 No  further  developments  have  taken
 place.

 थी  wo  ला०  हिवेदी  :  सीलोन  में  जो

 भारतीय  नागरिक  हैं  उन  को  विस्थापित  करने
 के  लिये  कुछ  वर्षों  से  बरावर  प्रयत्न  चल  रहे

 &  नौर  यह  समस्‍या  बहुत  गा्मीर  है  ।  क्‍या

 प्रधान  मंत्री  जी  बतलायेंगे  कि  इस  सम्बन्ध

 में  सीलोन  की  प्रधान  मंत्री  महोदया  जो

 भारत  भायी  थीं  उन  से  क्‍या  चर्चा  हुई  शौर

 उन्हों  ने  क्या  ध्राश्वासन  दिया,  भौर  भविष्य  में

 इस  समस्या  को  सुलझाने  के  सिये  क्‍या  उपाय

 किये  जा  रहे  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  ‘@fee-erd  मंत्री

 (श्री  जवाहरलाल  बेहर)  प्रभी  कहा  गया  सवाल

 के  जवाब  में  कि  चर्चा  उनसे  नहीं  हुई,  वही
 झाप  फिर  पूछते  है ंकि  चर्चा हुई  कि  महीं

 जी  ह |  ला०  हियेदी  :  उतर  में  कहा
 गया  है  कि  हलकी  चर्चा  हुई

 थी  जवाहरलाल  मेहक : कुछ चर्चा उस कुछ  र्ा  उस
 की  हुई  थी  भौर  बाकी  जर्चा  अझमी  धौर  होगी
 लेकिन  मैं  में  इस  को  पहले  ही  साफ  करने  की
 कोशिक्ष  की  कि  बहां  भारतीय  नागरिकों
 का  सवाल  नहीं  है।  सवाल  है  धौर  लोगो  का
 जिन की  कि  निरवत  हम  कहते  हैं  कि  वे  सौणोग
 के  मागरिक  होने  चाहियें।  |  कहते हैं  कि  हम
 मही  अभायेंगे,  यह  ह: ८ ह  है  |  भारतीय  सासरिकों

 का  सवाल  लम  है  धौर  वह  दूसरे हुंग  का

 मचाल है ।  उस से  उस  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं
 है  i
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 क्री  म०  'हिवेवी  :  क्‍या  मैं  पूछ  सकता  हूं
 कि  भविष्य  में  इसको  चर्चा  कब  तक  उठाने  की
 सम्भावना  है  ?

 ही  जवाहरलाल  नेहरू  :  जल्दी  होने  की
 कोई  सम्भावना  नहीं  है  ।

 Shri  Ajit  Singh  Sarhadi:  Are  Gov-
 ernment  aware  of  the  number  of  peo-
 ple  of  Indian  descent  who  are  resid-
 ing  in  Ceylon  and  who  are  yet  to
 acquire  citienship  rights  in  Ceylon?

 Shri  Jawaharlal  Nehru:  From  time
 to  time  the  figures  have  been  given.
 I  do  not  know  the  exact  figure.  It  is
 about  700,000,  that  is  to  say,  not
 Indian  nationals,  I  repeat,  but  people
 of  Indian  descent  in  Ceylon.

 Shri  Ramanathan  Chettiar:  May  I
 know  whether  the  attention  of  the
 Government  of  India  has  been  drawn
 to  the  recent  imposition  of  Rs.  1,000
 and  Rs.  400  on  employees  of  cormmer-
 cla]  firms,  thus  affecting  a  large  num-
 ber  of  small  Indian  traders  in  Ceylon?

 Shrimati  Lakshmi  Menon:  The
 attention  of  the  Government  was
 drawn  to  this  fact  and  a  question  was
 raised  in  Parliament  to  which  we
 have  given  an  answer,

 Shri  Hem  Barua:  May  I  know  whe-
 ther  in  view  of  the  refusal  of  the
 Ceylon  authorities  to  re-issue  visas
 there  have  been  a  large-scale  migra-
 tion  of  people  of  Indian  origin  from
 Ceylon?

 Shri  Jawaharlal]  Nehru:  There  have
 been  a  number  of  cases  of  Indian
 nationals  and  others  whose  pericd  in
 the  visa  has  expired  and  has  not  been

 I  cannot  say  to  how  many
 people  this  has  happened.

 Shri  Hem  Barua:  Have  we  asked
 the  Ceylon  Government  why  they
 have  refused  to  re-issue  or  renew  the
 residence  visas  for  these  Indian
 nationals?

 Shrimati  Lakshmi  Menon:  It  is  due
 te  the  policy  of  Ceylonsiation  of
 services.
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 Shri  Jawaharlal  Nehru:  It  is  a  defi-
 nite  policy  of  bringing  Ceylonese  into
 the  Government  services  and  other
 places  there.  So,  they  do  not  renew
 the  visas  of  those  whom  they  consi-
 der  aliens.

 eft  प्रकाश  बोर  शास्त्री  :  क्‍या  में  जान

 सकता  हूं  कि  प्रभी  जो  कामनवेल्थ  कान्फ़रेंस

 होने  जा  रही  है  तो  प्रधान  मंत्री  जी  वहां  पर

 इस  प्रइन  को  सुलझाने  के  लिये  कुछ  चर्चा
 करेंगे  ?

 क्रो  जवाहरलाल  नेहरू:  वहां  इस  सवाल
 की  कोई  चर्चा  या  जिक्र  नहीं  होगा  ।  जहां  तक
 में  समझता  हूं  कभी  ऐसा  होता  नहीं  है  दस्तूर
 नहीं  है  ऐसे  सवालों  के  उठाने  का  ।

 Shri  Ramanathan  Chettiar:  May  I
 know  whether  Government  will  take
 steps  to  bring  this  ‘matter  to  the  notice
 of  the  Government  of  Ceylon,  that  is,
 the  hardship  caused  to  the  email
 Indian  traders?

 Mr,  Speaker:  Has  it  been  taken  up
 with  the  Ceylon  Government?

 Shri  Jawaharlal  Nehru:  These  are
 matters  entirely  in  the  competence  of
 the  Ceylon  Government.  Naturally,
 if  any  hardship  is  caused  to  Indian
 nationals  on  this  account,  we  bring
 the  matter  to  the  attention  of  the
 Ceylon  Government.  It  is  a  day  to
 day  occurence.  The  High  Commis-
 sioner  draws  their  attention  and  hopes
 their  procedure  would  be  either  moui-
 fied  or  applied  leniently.

 wt  wo  ला०  'हिबेवी  :  क्‍या  यह  सच

 है  कि  भारतीय  नागरिकों  के  लंका  जाने  में

 बहुत  सी  कठिनाइयां  या  प्रतिबन्ध  लगा  दिये
 गये  हैं  यदि  हां  तो  भारत  सरकार  क्‍या  कदम
 उठाने  जा  रही  है ंकि  श्रनधिकृत रूप  से  जो  लोग

 हां  जाते  हैं  बे  इस  तरीके  से  न  जा  सके  ?

 थी  जवाहरलाल  मेहरू  :  कंसे  लोग  न

 जा  सके  ?

 थी  ह  ला०  हियेदी  :  प्नणिकृत  लोग,

 इल्लीसली  लोग  गम  था  सके  .  .  .
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 sit  जवाहरलाल  नेहूरू  :  इस  शब्द  का

 धनुवाद  कर  दिया  जाये  तो  में  समझूंगा  ।

 Shri  M,  L.  Dwivedi:  May  I  know
 whether  Indian  citizens  are  not  per-
 mitted  to  enter  Ceylon  and  those  who
 are  entering  without  permits,  that  is
 to  say,  illegally,  shall  be  prohibited
 by  the  Government  of  India  in  some
 way  so  that  they  may  not  do  o?

 श्री  जवाहरलाल  नहरू  :  यह  तो  गवनमेंट

 झाफ  इंडिया  महज  रोकती  नहीं  &  बल्कि

 सिपाही  हैं  जहाज  हैं  रोकने  के  लिये  हर  तरकीब

 है  फिर  भी  वह  छिप  कर  चले  जायें  तो  फिर
 लाचारी  है  1

 Exports  of  Tea

 Shri  Rameshwar  Tantia:
 Shri  Ajit  Singh  Sarhadi:
 Shri  Yadav  Narayan  Jadhav:
 Shri  P.  C.  Borooah:

 |  Shri  Hem  Barua:
 .  Shri  Anirudh  Sinha:

 |  Shri  Birendra  Bahadur
 Singhji:

 Shri  Pangarkar:
 Shri  Hem  Raj:

 |  Shri  Radha  Mohan  Singh:

 Will  the  Minister  of  Commerce  and
 Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  exports
 of  tea  have  been  steadily  declining;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;

 (c)  whether  it  was  on  account  of
 less  crops  or  on  account  of  less  sup-
 ply  of  fertilizers  to  the  tea  gardens;
 and

 (d)  the  stepe  taken  or  proposed  to
 be  taken  to  improve  the  position?

 The  Deputy  Minister  of  Commerce
 and  Industry  (Shri  Satish  Chandra):
 (a)  to  (d).  A  Statement  is  laid  on
 the  Table  of  the  House

 a

 STATEMENT

 Exports  of  tea  fluctuate  from  year
 to  year.  The  quantity  exported  dur-
 ing  7960  was  lower  than  quantities  ex-
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 perted  during  -previous  years.  There
 is  however  no  firm  trend  to  show  that
 our  exports  are  declining.  The  dec-
 line  in  exports  in  960  was  mainly
 due  to  be  shortfall  in  production  on
 account  of  drought  conditions  in  North
 East  India  during  the  early  months
 of  the  1960-61  Season.  Progressively,
 greater  quantities  of  nitrogenous  fer-
 tilizers  are  being  supplied  to  the  tea
 estates.  |

 (d)  The  fo'lowing  steps  have  been
 taken  to  increase  exports  of  tea:

 l.  An  Export  Promotion  Committee
 assisted  by  panels  for  different  regions
 has  been  set  up  by  the  Tea  Board.

 2.  India  participates  in  the  Tea
 Councils  set  up  in  the  USA,  Canada,
 West  Germany  and  Ireland.

 3.  India  has  entered  into  trade
 agreements  with  a  number  of  coun-
 tries  in  which  tea  has  ben  included
 as  an  export  item.

 4.  Tea  Promotion  Officers  have  been
 appointed  in  USA,  Australia  UAR,  and
 UK  to  look  after  the  interests  of
 Indian  tea.  Steps  are  being  taken  to
 send  similar  officers  to  West  Germany
 and  Iraq.  A  Tea  Centre  is  being
 opened  at  Cairo.

 The  following  measures  have  been
 taken  to  increase  the  exportable  sur-

 plus  of  Indian  tea  and  to  improve  its

 quality:—

 l.  A  Scheme  providing  for  supply
 of  machinery  and  equipment  on  Hire
 Purchase  basis  has  been  introduced
 by  the  Tea  Board  with  a  total  out-

 lay  of  Rs.  2  crores.

 2.  A  pilot  scheme  has  been  sanc-
 tioned  for  the  grant  of  loans  to  margi-
 nal  gardens  in  Cachar,  Tripura,
 Kangra  and  Mandi  for  repairs,  re-

 placements  and  renovation  of  tea
 machinery.

 3.  Efforts  are  being  made  to  aug-
 ment  the  supply  of  fertilizer  to  tea
 gardens  inspite  of  foreign  exchange
 difficulties.
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 4.  A  fertiliser  subsidy  ig  being  given
 by  the  Tea  Board  to  all  gardens  upto
 300  acres  in  Cachar  and  Tripura.

 5.  With  a  view  to  affording  assist~-
 ance  to  small  producers  in  South
 India,  the  Tea  Board  have  sanctioned
 a  loan  to  the  Tea  Manufacturing  Co-
 operative  Society  in  Nilgiris  towards
 the  cost  of  the  setting  up  of  a  fac-
 tory.

 6.  The  Tea  Board  are  arranging
 technical  advice  to  smaller  tea  gar-
 dens  in  different  regions.

 7.  Permission  for  extensions  of  tea
 plantations  is  being  given  by  the  Tea
 Board  liberally.

 8,  The  period  of  uprooting  bushes
 from  replanted  areas  has  been  ex-
 tended  from  three  to  eight  years.

 Shri  Rameshwar  Tantia:  Has  it
 come  to  the  notice  of  Government
 that  there  are  three  road  taxes  on  tea
 which  puts  it  in  a  disadvantageous
 position  in  competition  with  East
 African  and  Ceylon  tea?  If  so,  are
 they  considering  having  one  composite
 tax  instead  of  all  these  taxes?

 Shri  Satish  Chandra:  There  is  the
 West  Bengal  entry  tax.

 Shri  Rameshwar  Tantia:  Assam  road
 tax  also.

 Shri  Satish  Chandra:  As  far  as  |
 know,  the  Assam  Road  Tax  is  not
 being  levied  after  the  judgment  of
 the  Supreme  Court.  The  West  Bengal
 entry  tax  is  not  a  road  tax.  There
 has  been  a  proposal  to  consolidate
 these  taxes.  The  matter  is  under  dis-
 cussion  with  the  State  Governments.

 Shri  Rameshwar  Tantia:  Is  it  a  fact
 that  Government  is  considering  the
 question  of  financing  or  =  giving
 guarantee  to  the  banks  in  the  case  of
 needy  tea  gardens  for  replacement  of
 machinery  and  for  new  plantations?
 What  has  happened  to  that  pro-
 gramme?  Is  it  still  under  considera-
 tion  or  have  dropped  it?
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 Shri  Satish  Chandra:  Al!  these
 matters  have  been  under  constant
 consideration.  Consuliations  have
 taken  place  with  the  Reserve  Bank
 and  the  State  Bank  of  India  and
 increasing  credit  facilities  are  being
 given  to  the  tea  gardens.  But  the
 credit  facilities  can  only  be  extended
 against  proper  securities.

 Shri  Nanjappa:  May  I  know  the
 amount  of  fertilizers  supplied  to  the
 tea  gardens  against  their  demand?

 Shri  Satish  Chandra:  Fertilizer
 supply  during  the  year  has  more  or
 less  completcly  met  the  requirements
 of  the  tea  industry  in  North  East
 India.  Against  a  demand  ०0  about
 73,000  tons,  about  78,000  tons  of
 nitrogen  has  been  allotted.

 Shri  Hem  Barua:  In  view  of  the
 narrowing  market  for  Indian  tea
 abroad,  may  I  know  what  effective
 steps  towards  propaganda  Govern-
 ment  have  taken  for  Indian  tea
 abroad  and  what  steps  have  been
 taken  by  them  to  improve  the  quality
 of  tea  at  home?

 Shri  Satish  Chandra:  Several  steps
 are  being  taken  to  increase  produc-
 tion  and  production,  in  fact,  has  been
 constantly  rising.  There  is  simulta-
 neously  an  increase  in  internal  con-
 sumption.  The  hon.  Member...

 Shri  Hem  Barua:  I  have  not  asked
 about  internal  consumption,

 Shri  Satish  Chandra:  I  am  saying
 that  success  of  propaganda  abroad  de-
 pends  on  increased  production,  and
 that  production  has  been  increasing
 from  year  to  year.  This  year,  unfor-
 tunately,  was  bad  on  account  of  the
 drought  condition  in  North  East  India
 in  the  beginning  of  the  year.

 Shri  Jaipal  Singh:  Are  Government
 aware  of  the  fact  that  by  the  pro-
 Posed  n@éw  levy  on  tea  they  are
 indirectly  subsidizing  our  competitors
 in  new  plantation  areas,  for  example,
 East  Africa?
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 Shri  Satish  Chandra:  The  export-
 able  varieties  of  Indian  tea  in  fact,
 have  not  offered  serious  competition
 by  the  African  tea,  which  are  of  the
 commoner  variety.  The  difficulty  is
 that  India  is  having  a  big  domestic
 market  and  common  teas  are  absorbed
 here.  Therefore  in  common  teas  we
 cannot  compete  with  East  Africa.  But
 85  far  as  our  good  quality  and  medium
 quality  teas  are  concerned  they  sell
 very  well  and  whatever  surplus  quan-
 tity  is  available  is  being  sold  in
 foreign  markets.  It  is  a  question  of
 more  production  and  not  so  much  a
 difficulty  is  exports.

 Shri  Amjad  Ali:  With  regard  to
 parts  (a)  and  (c)  of  the  question,
 may  I  know  whether  Government
 have  received  complaints  regarding
 the  non-availability  of  fertilizers,
 specially  in  Assam,  and  on  account
 of  that  the  growth  of  tea  has  been
 adversely  affected?  If  so,  is  there  any
 proposal  with  the  Government  to
 open  fertilizer  plant  in  Assam  or  near
 about?

 Mr.  Speaker:  Part  (c)  of  the  main
 question  relates  only  to  that,

 Shri  Satish  Chandra:  I  said  that  in
 fact  more  fertilizers  have  been  placed
 at  the  disposal  of  Assam  and  Bengal
 tea  gardens  this  year  than  the  quan-
 tity  demanded.  The  only  sang  is
 that  it  hag  not  been  possible  to  supply
 the  entire  quantity  demanded  in  the
 form  of  ammonium  su'phate  and  some
 quantities  have  been  supplied  in  the
 form  of  ammonium  sulphide  nitrate
 and  urea.  The  entire  quantity  in
 terms  of  Notrogen  has  been  supplied
 and  is  being  supplied.

 Shri  Tridib  Kumar  Chaudhuri:  May
 I  know  whether,  apart  from  drought
 conditions,  we  have  reason  to  believe
 that  export  trade  this  year  has  also
 suffered  on  account  of  dislocation  in
 tea  gardens  in  Assam  due  to  last
 year’s  disturbances  in  that  State?

 Shri  Satish  Chandra:  No,
 any  considerable  extent.

 Shri  V.  P.  Nayar:  May  I  know
 whether  it  is  a  fact  that  recently

 not  to

 PHALGUNA  13,  882  (SAKA)  Oral  Answers  2824

 there  has  been  a  Japanese  offer  for
 the  barter  of  a  few  million  pounds  of
 tea  with  fertilisers  or,  in  the  alter-
 native,  with  items  of  machinery  and,
 if  so,  at  what  stage  the  proposal  is?

 Shri  Satish  Chandra:  I  am  _  not
 aware  of  such  a  proposal.  I  will  make
 enquiries  from  the  State  Trading  Cor-
 poration  if  the  hon.  Member  gives
 notice  of  a  separate  question.

 Shrimati  Ila  Palchoudhuri:  From
 the  statement  I  find  that  tea  promo-
 tion  officers  have  been  appointed  in
 various  foreign  countries.  I  would
 like  to  know  if  they  are  making  a
 market  survey  of  the  kind  of  tea  that
 is  wanted  in  these  foreign  countries.
 For  example,  in  Iraq  where  you  are
 going  to  open  a  tea  centre  green  tea
 is  mainly  drunk  and  is  wanted.  Has
 any  market  survey  been  made  so  that
 we  export  the  right  kind  of  tea?

 Shri  Satish  Chandra:  Iraq  is  import-
 ing  a  lot  of  black  tea.  It  is  not  green
 tea  that  is  wanted  in  Iraq.  Iraq  is
 one  of  the  countries  to  which  tea
 exports  have  increased  during  the
 current  year.  We  have  posted  these
 officers  to  keep  in  touch  with  the
 blenders  and  packers  in  those  count-
 ries  and  to  keep  them  unformed  about
 the  availability  of  the  Indian  teas
 which  could  be  supplied  to  them.

 Shri  Aurobindo  Ghosal:  May  i!
 know  if  it  is  a  fact  that  we  are  losing
 our  markct  abroad  because  of  the
 supply  of  bad  quality  tea  which
 differs  from  the  samples?

 Shri  Satish  Chandra:  I  repeat  that
 we  are  not  Josing  our  market  for  tea.
 All  the  exportable  surplus  is  finding
 a  market.  The  question  is  of  produc-
 ing  more  tea  if  we  want  to  Increase
 our  exports.

 Shri  Hem  Barua:  On  a  point  of
 order,  Sir.  Only  the  other  day  the
 hon.  Finance  Minister  said  that  our
 tea  trade  which  earns  a  substantial
 foreign  exchange  is  suffering  so  far
 as  the  world  market  is  concerned  and
 here  is  the  hon,  Minister  who  makes
 a  contradictory  statement  to  the  ane
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 made  by  the  hon,  Finance  Minister  in
 the  course  of  his  Budget  speech.

 Mr,  Speaker:  There  is  no  point  of
 order.  Hon.  Member  may  take  it  up
 when  the  discussion  on  Budget  comes
 up.

 Shri  Hem  Barua:  This  should  be
 clarified.  I  want  your  protection.

 Mr.  Speaker:  The  hon.  Member  says
 that  the  hon.  Finance  Minister  has
 said  one  thing  and  another  hon.
 Minister  says  something  else.  How
 does  it  happen?

 Shri  Satish  Chandra:  This  is  _per-
 tectly  all  right.  What  we  want
 is  to  curb  domestic  consumption  and
 encourage  exports.  For  that  purpose
 export  duty  is  being  reduced  and
 some  additional  levy  is  being  imposed
 on  internal  consumption.  The  addi-
 tional  levy  is  to  reduce  internal
 consumption  in  order  to  make  more
 tea  available  for  export.

 Shri  Hem  Barua:  This  much  _  I
 understand.

 Mr.  Speaker:  This  cannot  be  decided
 now.

 Shri  Hem  Barua:  What  about  the
 hon.  Finance  Minister's  positive  state-
 ment  that  the  market  for  tea  has
 gone  down?

 Mr.  Speaker:  Whatever  it  might  be,
 this  matter  can  be  discussed  at  greater
 length  during  the  discussion  on  the
 Budget.

 Shri  Jaipal  Singh:  Is  it  still  the
 Government's  view  that  Indian  tea
 will  sell  itself?  We  find  from  the
 picture  in  regard  to  Ceylon  that
 Ceylon  is  again  launching  very  very
 flourishing  publicity  and  propaganda
 centre  in  London  and  New  York,  for
 example,  whereas  we  have  withdrawn
 ours.  So,  is  it  still  the  Government's
 view  that  Indian  tea  will  sell  itself
 when  we  see  that  tea  sales  are  going
 down?

 Shri  Satish  Chandra:  If  the  hon.
 Member  refers  to  the  statement,  he
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 will  fing  that  we  have  opened  four
 or  five  offices  in  foreign  countries  only
 this  year  including  London,  New  York,
 Cairo  and  Sydney.  We  are_  also
 members  of  four  tea  councils  abroad.
 A  lot  of  promotional  activity  has
 been  initiated  during  the  current
 year,

 Shri  8,  K.  Gaikwad:  The  hon.
 Deputy  Minister  said  in  his  reply  that
 there  is  no  considerable  decline  in
 tea  exports.  If  there  is  no  consider-
 able  decline,  may  I  know  by  what
 percentage  tea  exports  have  declined?

 Shri  Satish  Chandra:  Exports  have
 declined  this  year™@ue  to  crop  failure
 in  the  early  part  of  the  year  in
 Assam  and  Bengal.areas.  That  is  the
 special  reason  why  production  in
 North-East  India  declined  by  38  mil-
 lon  lbs.  The  reduction  in  exports  this
 year  is  about  32  million  lbs.  All
 these  factors  have  to  be  considered.
 This  abnormal  condition  is  responsible
 for  decline  in  tea  exports  this  year.

 Shri  Kamalnayan  Bajaj;  The  hon.
 Minister  has  said  that  Government
 is  desirous  of  reducing  the  internal
 consumption  of  tea  and  that  is  why
 the  hon.  Finance  Minister  has  put  an
 additional  levy  on  tea.  May  I  know
 whether  the  hon.  Ministers  have
 decided  to  cut  voluntarily  the  con-
 sumption  of  tea  themselves  and  set
 an  example  to  the  country?

 An  Hon.  Member:  Including  hon.
 Deputy  Minis‘-rs,

 Shri  Satish  Chandra:  So  far  as  I  am
 concerned  I  never  take  tea.

 Shri  Rameshwgr  Tantia:  It  has  been
 said  that  internal  duty  on  tea  has
 been  reduced.  I  think  this  is  not  the
 case.  While  in  some  cases  the  duty
 has  been  reduced  in  other  cases  it
 has  been  increased.  Only  on  tea
 packets  for  internal  consumption  duty
 has  been  reduced.
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 Shri  Raghunath  Singh;
 Shri  Shree  Narayan  Das:
 Shri  Radha  Raman:
 Shri  Supakar:

 #519,  <  Shri  Naval  Prabhakar:
 Shri  Hem  Barua:
 Shri  Ajit  Singh  Sarhadi:
 Shri  Kalika  Singh:

 |  Shri  Vajpayee:
 Will  the  Prime  Minister  be  pleased

 to  state:

 (a)  what  further  steps  have  been
 taken  to  carry  out  the  decisions  of
 Nehru-Noon  agreement  with  regard
 to  transfer  of  territories  between
 India  and  Pakistan;

 (b)  whether  the  boundary  between
 India  and  East  Pakistan  has  been
 demarcated;  and

 (९)  if  so,  whether  a  map  of  the  new
 boundary  is  available?

 The  Parliamentary  Secretary  to  the
 Minister  of  External  Affairs  (Shri
 Sadath  Ali  Khan):  (a)  Exchange  of
 territories  under  the  Bagge  Award  on
 Disputes  I  &  Il  took  place  on  the  5th
 January,  1959.  No  date  has  so  far
 been  fixed  for  the  transfer  of  other
 areas,

 (b)  and  (c).  Demarcation  has  been
 completed  by  placement  of  pillars
 in  63  miles  out  of  259  miles  of  the
 Indo-East  Pakistan  border.  It  is  in
 Progress  in  the  remaining  area
 Boundry  maps  are  prepared  only
 after  demarcation  has  been  comp-
 leted.

 Shri  s.  M.  Banerjee:  On  a  point  of
 order,  Sir.  The  usual  practice  ir  the
 House  is  that  after  you  call  ‘Next
 question’  you  call  out  the  name  of  the
 first  hon.  Member  in  whose  name  the
 question  stands.  If  he  is  absent,  the
 name  of  the  other  hon,  Member  is
 called  out.  In  this  case  you  did  not
 call  out  any  hon.  Member’s  name.

 Shri  Raghunath  Singh:  All  the  three
 hon.  Members  whose  names  appear
 before  me  are  absent.  é
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 Shri  8,  M.  Banerjee:  I  am  bringing
 this  to  your  notice.

 Mr,  Speaker:  He  has,  in  fact,  helped
 me  in  this  matter  by  finding  out  be-
 forehand  that  Sarvashri  Shre  Narayan
 Das,  Radha  Raman  and  Supakar  are
 absent.

 Shri  S.  M.  Banerjee:  Usually  the
 first  name  is  called  by  you.

 Mr.  Speaker:  Let  it  be  observed  in
 future  also  that  hon.  Members  will
 themselves  note  whether  other  hon.
 Members  whose  names  appear  before
 them  against  a  question  are  present  or
 not  and  if  they  are  not  present,  of
 their  own  accord  they  can  get  up  and
 ask  the  question.

 aft  रघुनाथ  सिंह  :  में  यह  जानना  चाहता

 हैं  कि  बेरूवाड़ी  का  जो  एरिया  ट्रांस्फ़र  होने
 जा  रहा  है,  उस  में  जो  लोग  भावाद  हैं,  उक-

 को  फिर  से  झाबाद  करने  का  क्‍या  इन्तज़ाम
 किया  जा  रहा  है  a

 प्रधान  मंत्रों  तथा  बंदेशिक-कार्य  मंत्री

 (भी  जवाहरलाल  बहुर)  :  जो  लोग  वहां
 झाबाद  हैं  भौर  उन  में  से  जो  लोग  दषर
 आने  की  इच्छा  रखते  हैं,  हमारा  दरादा  है  कि
 वे  वहां  प्रास-पास  झ्राबाद  किये  जायेंगे--यानी

 एक  तो  बेरूबाड़ी  के  उस  हिस्से  में,  जो  हमारे
 साथ  रहेगा,  भौर  इधर  उधर  जो  यूनियन्ज
 हैं,  वहां  जांच  करवाई  गई  भौर  मालम  हुभा
 कि  वहां  इस  की  गुंजाइश  है  t  वहां  उन  के
 लिये  मकान  बनवाये  जायेंगे  भौर  जमीन  भी
 मिल  जायगी  ।

 Shri  A.  C.  Guha:  May  I  know  if
 there  is  any  difficulty  in  demarcating
 the  boundary  line  between  the  [:dian
 Union  and  Pakistan  ag  regards  Beru-
 bari?  May  I  also  know  as  to  who
 will  take  the  responsibility  of  rehabi-
 litating  the  displaced  persons?

 Shri  Jawaharlal  Nehru:  Demarca-
 tion  has  not  yet  begun.  So  I  can-
 not  say  if  any  difficulty  will  arise
 when  it  is  begun.  For  the  present  we
 are,  first  of  all,  concentrating  on  some
 other  areas.  Some  areas  in  Pupjab
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 have  been  exchanged.  In  Berubari  alsu
 some  work  hag  been  done,  The  next
 step  would  be  the  beginning  of  demar-
 cation  through  officials.  Something—
 census  and  other  operations—came  in
 the  way.  As  for  who  will  be  resvon-
 sible,  the  responsibility  will  be  that
 of  the  Government  of  West  Bengal,
 but  so  far  as  the  expenditure  incur-
 red  is  concerned,  it  Will  be  larecly
 the  responsibility  of  the  Government
 of  India.

 Shri  A,  C.  Guha;  May  |  know  if
 there  would  be  any  delay  in  rehabili-
 tating  those  persons  after  their  dis-
 placement,  or  that  will  be  done
 promptly?

 Shri  Jawaharlal  Nehru:  Well,  it  is
 hoped  that  it  will  be  done  very
 quickly,  in  fact  that  there  should  be
 no  gap  at  all.  That  is  one  reason
 why  in  fixing  the  actual  date,  the
 “appointed  day”  as  it  is  called,  we
 want  all  these  preliminaries  to  be
 done  before  the  appointed  day  comes
 on,

 Shri  Vajpayee:  According  to  the
 Nehru-Noon  agreement  the  Berubari
 Union  has  got  to  be  divided  equally
 between  India  and  Pakistan,  and  this
 division  has  got  to  be  horizontal,  May
 I  know  if  any  fresh  difficulties  have
 arisen  in  regard  to  the  interpretation
 of  this  clause?

 Shri  Jawaharial  Nehru:  The  word
 “horizontal”  is  used  very  broadly,  that
 is,  it  is  not  going  to  be  vertical.  It
 is  not  a  mathematical  horizontal  line.
 If  an  attempt  is  made  like  that  there
 will  be  difficulties.  A  suitable  line
 would  be  drawn,  broadly  speaking,
 from  west  to  east—or  east  to  west,
 if  you  like—not  north  to  south,  No
 particular  difficulty  has  arisen,  but
 minor  paints  are  likely  to  arise—I
 don’t  say  have  arisen,  but  are  likely
 to  arise—as  to  the  exact  location.  The
 main  thing  is  that  it  should  be  rough-
 ly  fifty-fiftty  and  the  line  should  be
 such  as  to  facilitate  either  party.  I
 mean  to  say  you  cannot  separate  by
 drawing  a  lone  which  might  cut  off  an
 area,  it  would  not  be  right.  Therefore
 it  was  suggested  that  it  should  be  hori-
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 zontal.  “Horizontal”  is  not  a  good
 word  anyhow.

 Shri  Hem  Barua:  In  view  of  the
 mounting  public  opinion  in  the  Beru-
 bari  Union  itself  against  the  transfer,
 may  I  know  whether  Government
 propose  to  approach  Pakistan  for  a
 friendly  gesture  towards  amendment
 of  the  Nehru-Noon  agreement  so  far
 as  the  transfer  of  Berubari  is  con-
 cerned?

 Shri  Jawaharlal  Nehru:  This  House
 has  discussed  this  matter  fully  and
 passed  an  Act  dealing  with  this  matter
 with  a  very  large  majority,  and  Gov-
 ernment  have  to  carry  out  the  man-
 date  of  Parliament,

 Shri  Barman:  Is  it  a  fact  that  diffi-
 culty  is  being  experienced  because  of
 the  fact  that  these  eight  square  miles
 are  an  oblong  strip  practically  wholly
 inside  of  Pakistan  with  only  an  open-
 ing  of  one  furlong  towards  India?
 Now,  the  principle  of  division  of
 fifty-fifty  having  been  accepted,  will
 the  Government  of  India  have  con-
 sultation  with  the  Government  of
 Pakistan  whether  they  agree  to  get
 it  divided,  not  horizontally,  but  verti-
 cally,  just  giving  them  fifty  per  cent
 of  the  areca  that  is  due  to  them,  so
 that  Pakistan  also  will  get  a  compact
 block  of  it  and  the  rest  of  it  will  be
 tacked  to  India—if  they  agree?

 Shri  Jawaharlal  Nehru:  But  the
 whole  question  of  demarcation  is  with
 the  consent  of  the  two  parties.  It  is
 not  a  question  of  our  addressing  the
 Pakistan  Government,  because  the
 Pakistan  representatives  and  our  rep-
 resentatives  will  meet  for  that  very
 purpose.  When  it  is  said  ‘horizontal’
 and  ‘vertical’  the  words  are  not  very
 happy,  But  if  we  did  it  vertically  as
 the  hon.  Member  suggests,  so  far  as
 I  can  remember,  sdme  of  the  enclaves
 there,  the  Cooch-Behar  enclaves  which
 will  come  to  us  will  be  cut  off  from
 India.  Therefore.  one  has  to  take
 these  matters  into  consideration.  |
 presume  there  will  be  no  great  diffi-
 culty  about  the  line  if  both  parties
 are  agreed  to  it.  It  is  not  a  statute,
 it  is  not  going  to  be  a  mathematical
 horizontal  line.
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 May  I  say  also,  as  a  result  of  cansus
 and  other  operations,  we  have  got  a
 broad  idea  now  that  the  persons  in-
 volved  in  this  would  be  about  five
 thousand,  Of  course,  one  cannot  have
 an  exact  idea  till  the  line  itself  is
 drawn,  but  broadly,  five  thousand
 people  may  be  involved.

 Shri  Kallka  Singh:  At  present,  the
 area  of  the  whole  of  Berubari  Union
 divided  between  Pakistan  and  India  is
 8  square  miles  and  the  entire  popu-
 lation  is  12,000.  Out  of  this  number
 only  00  are  Muslims.  Then  where  is
 the  question  of  displacement  of  five
 thousand  who  are  affected?  They  may
 remain  in  Pakistan  and  we  may  make
 an  approach  to  General  Ayub  Khan
 so  that  they  may  remain  peacefully
 along  with  their  Hindu  brothers.

 Mr.  Speaker:  The  hon,  Member  is
 making  a  suggestion  for  action.  Shri
 Barman.

 Shri  Kalika  Singh:  My  question  has
 not  been  replied  toa.

 Mr.  Speaker:  There  is  no  question
 of  reply.  He  is  making  a  suggestion.

 Shri  Barman:  On  principle  it  has
 now  been  accepted  that  Berubari
 will  be  divided  into  half  and  half  and
 one  half  will  come  to  us.  So  my  point
 was  that  this  having  been  accepted,
 half  of  Berubari  plus  the  enclave  that
 falls  to  us  having  been  considered  as  a
 compact  blocks,  fifty  per  cent  of
 Berubari  may  be  taken  by  Pakistan  to-
 wards  the  west  and  the  eastern  part.
 that  is  the  eastern  portion  of  Berubari
 Plus  the  area  of  the  enclave  that  has
 fallen  to  us  should  be  tacked  to  India
 towards  the  east,  so  that  both  Pakis-
 tan  will  get  a  compact  block  along
 with  its  bigger  territory  and  as  regards
 the  other  half  also  it  will  be  advanta-
 geous  to  us  for  administration  as  well
 as  rehabilitation  of  refugees.

 Mr,  Speaker:  All  hon.  Members  from
 Bengal  may  send  their  suggestions  to
 the  hon.  the  Prime  Minister.

 Shri  Jawaharlal  Nehru:  No,  Sir,  we
 have  already  got  them.  They  need  not
 send  them  again  because  I  have  got
 them.

 Mr,  Speaker:  Next  question

 PHALGUNA  43,  l882  (SAKA)

 #

 Oral  Answers  2833

 Shri  Tyagi:  One  question  about  cit!-
 zenship.  I  wanted  to  know  about  the
 right  of  citizenship...

 Shri  Radhelal  Vyas:  A  very  import-
 ant  question.

 Mr.  Speaker:  I  know  what  is  im-
 portant  and  what  is  not  important.  I
 am  sorry.  Next  question.

 झणहाक्ति  उत्पादन  केसा

 +

 [भी

 भक्त  वर्शन  :

 श्री  सजलस  प्रभाकर  :

 थी  फकोडियास  :
 शी  tte  Wo  wat  :

 mere
 भरी  रामझल्ण  गुप्त  :

 श्री  हेमराज  :
 |  श्री  राम  गरीब  :

 (ि
 विभूति  मिथ  :

 थ्री  Wo  qo  तारिक  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  १७  नवम्बर,  १६६०
 के  तारांकित  प्रदन  संख्या  २०२  के  उत्तर  के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत
 के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  भणुशक्ति  उत्पादन  केन्द्र
 स्थापित  करने  के'  जिन  विभिन्न  प्रस्तावों  पर
 विचार  किया  जा  रहा  या,  उन  के  बारे  में  इस
 बीच  कया  निर्णय  किया  गया  है  ?

 बेदेशिक-कार्य  संत्री  के  सभा-सचिय

 फष्भी  सादत  चली  बां)  :  इस  विषय  में  प्रमी  तक

 कोई  फैसला  नहीं  किया  गया  हैं  ।
 No  decision  has  so  far  been  taken

 in  the  matter.

 sit  भकक्‍त  बहाल :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  जी
 के  ध्यान  में  यह  बात  ध्ाई  है  कि  कोयले  की
 ललानों  की  दूरी  की  वजह  से  उत्तर  प्रदेश  के
 खास  कर  पद्चिमी  इलाके  में  उतच्योग  धंधों  को

 एक  बड़े  संकट  का  सामता  करना  पड़  रहा  हैं
 शौर  इसी  कारण  से  उत्तर  प्रदेश  सरकार  मे
 अपनी  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  यह

 सुझाव  रखा  है  कि  एक  एटोमिक  एनर्जी
 जेनरेंटिंग  सेंटर  बनाया  जाये  ?  क्‍या  इस  बारें
 में  बास  तौर  से  विचार  किया  जायेगा  धौर

 कुछ  प्रायमिकता  दी  खायेगी  ?
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 प्रधान  मंत्री  तथा  बैदेधिक-कार्य  मंत्री

 (थी  जवाहरलाल  नेहुरू)  :  जी  हां,  यह
 ध्यान  में  भाया  है

 eft  ह । |. ड  प्रभाकर  :  क्‍या  यह  सत्य  है
 कि  पिछले  दिनों  दिल्‍ली  कारपोरेशन  के
 बिजली  विभाग  के  जो  प्रध्यक्ष  हैं,  उन्हों  ने

 एलान  किया  था  कि  दिल्‍ली  में  भी  इस  तरह
 का  जेनरेटर  लगाया  जाएगा  ?

 क्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  मुझे  याद  नहीं
 कि  दिल्‍ली  कारपोरेशन  ने  कोई  ऐसा  प्रस्ताव

 किया  है  या  नहीं  ।  माननीय  सदस्य  कहते  हैं
 तो  ऐसा  प्रस्ताव  हुआ  होगा  ।  लेकिन  दिल्ली

 कारपोरेशन  को  यह  बनानी  नहीं  है,  एटोमिक

 एनर्जी,  भौर  न  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  को

 बनानी  &  भौर  न  ही  किसी  शौर  गवनंमेंट

 को  ।  महज़  कोयला  न  होने  की  वजह  से  यह

 नहीं  बनता  है  |  भौर  भी  जरूरतें  होती  हैं  जो

 पूरी  होनी  चाहिये  -  पह  काफी  पेचीदा  सवाल

 है  |  यह  समझना  कि  नकद  में  यहां  वहां  नुक्ते
 दे  दें  शौर  यहां  वहां  वह  बन  जायें,  तो  वह  हो

 नहीं  सकता  है  q  इस  में  काफी  कठिनाई  है  t

 उस  से  ज्यादा  प्रासान,  मेरे  विचार  में,  यह

 होगा  कि  उत्तर  प्रदेश  में  तेल  मिले  भौर

 गालिबन  बह  मिलेगा  ।  मेरा  खयाल  है  कि

 बहुत  पहले  से  इस  की  खोज  की  जा  रही  है  1

 Shri  D.  C.  Sharma:  May  I  know
 af  in  the  Third  Five  Year  Plan  some
 allotment  or  some  approximate  esti-
 mate  has  been  made  about  the  nim-
 ber  of  the  locations  of  these  centres
 and  also  about  the  approximale  gen-
 eration  of  electricity  from  these
 atomic  energy  establishments?

 ली  जवाहरलाल  मेहरू  :  यह  मुझे ठीक
 याद  नहीं  हैं  कि  तीसरे  प्लान  में  इस  का  किस

 तरह  से  जिक्र  हुभा  है।  लेकिन भेरा  खयाल  है
 कि  कुछ  न  कुछ  जिक्त  है  भौर  कुस्त  इस  बात

 का  विचार  है  कि  उत्तर  प्रदेश-दिल्ली  के  झास

 पास  में,  किसी  इलाके  में,  हो  सके  तो  ऐसा

 स्टेशन  रखा  जाय  1
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 Shri  Kasliwal:  May  I  know  whe-
 ther  the  Atomic  Energy  Commission
 has  examined  any  particular  areas  for
 this  purpose  and,  if  so,  what  are  thuse
 areas?

 Shri  Jawaharlal  Nehru:  They  have
 examined  varioug  areas,  I  do  uot
 know  what  the  hon.  Member  mens
 by  examination.  It  is  a  broad  survey
 as  to  which  would  be  suitable,  I  can-
 not  answer  precisely  where  they  have
 been  to  examine,  but  they  have  b+en
 talking  about  this  for  some  time  past,
 and  I  take  it  that  they  have  locked
 at  the  local  places  too  which  are  pos-
 sible.

 Shri  Kodiyan:  May  I  know  whether
 there  is  any  possibility  of  establ.sn-
 ing  a  centre  in  Kerala  in  view  of  the
 fact  that  the  State  is  far  away  from
 coal  deposits?

 Shri  Jawaharlal  Nehru:  I  do  not
 know;  but  not  in  the  first  run  if  I
 may  say  80.

 श्री  भक्त  वर्शन  :  माननीय  प्रधान  मंत्री
 जी  ने  जो  कहा  उस  के  लिय  धन्यवाद  देते

 हुए  क्‍या  में  जान  सकता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध
 में  कब  तक  विचार  किया  जायेगा  ?

 शो  जवाहरलाल  बहुर  :  गालिबन  जब
 तक  फंसला  नहीं  होता  है  t

 Shri  Kalika  Singh:  It  was  reported
 in  the  newspapers  previously  that
 foreign  companies  and  Governments
 who  wanted  to  collaborate  in  the  esta-
 blishment  of  atomic  power  stations  in
 India  wanted  an  assurance  from  ihe
 Govermment  of  India  that  they  will
 not  produce  anything  which  may  lead

 _to  the  production  of  atomic  bombs.
 “Has  that  assurance  been  given  or  net?

 Shri  Jawaharlal  Nehru:  The  hon.
 Member  is  not  quite  right.  There  js
 no  question  of  assurance  about  aicmic
 bombs.  Nobody  has  asked  India  is
 the  only  country  so  far  as  I  am  aware
 which  has  declared  repeatedly  tirmly
 and  emphatically  that  they  will  not
 use  this  new  power  for  the  purp  se
 of  manufacturing  weapons.  But,  tne
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 question  has  arisen  about  certain  safe-
 guards  which  some  powers  say.  The
 technical  word  used  is  safeguards.
 We  have  not  found  agreement  with
 these  views  of  some  other  coumtrie...
 The  matter  is  still  under  discussion.

 Shri  Hem  Barua:  May  I  know  whe-
 ther  it  is  a  fact  that  western  countr‘es
 are  reluctant  to  help  India  in  ‘he
 matter  of  atomic  energy  because  of
 India's  reluctance  to  accept  the  right
 of  inspection  of  the  International
 Atomic  Agency.  If  so,  what  are  the
 reasons  for  India's  reluctance  in  c-
 cepting  the  right  of  inspection?

 Mr.  Speaker:  It  consists  of  two
 questions.

 Shri  Jawaharlal  Nehru:  As  I  have
 said,  it  is  a  question  of  certain  safe-
 guards  which  they  wish  to  lay  down
 for  any  country  which  deals  with  them.
 There  is  no  question  of  rcluctance.
 We  have  had  a  good  deal  of  nelp  We
 are  having  it.  But,  in  this  particu!ar
 matter,  there  is  difference  of  opinion
 which  is  being  argued  now.  In  the
 main,  it  means  that  that  two,  three,
 four  powers,  which  are  at  present  pro-
 ceeding  with  the  exploitation  of  atomic
 energy,  want  to  lay  down  rules  that
 othere  should  not  go  ahead  except  on
 a  line  with  them.  Therefore,  safe-
 guards  come  in.  We  do  not  quite  ac-
 cept  that  argument.  Of  course,  there
 is  no  doubt  that  we  are  sufficiently
 advanced  in  India,  ultimately,  to  be
 able  to  do  this  ourselves.  Only  it  will
 mean  two  or  three  extra  years.  We
 want  to  avoid  that  and  probably  we
 will  come  to  agreement  with  some  of
 these  powers.

 Mr.  Speaker:  Next  question.  Shri
 Harish  Chandra  Mathur.

 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  May
 I  ask  a  question  on  this  que:tion?

 Mr.  Speaker:  No,  no.  I  have  called
 his  other  question.  I  will  allow  bim
 more  opportunities  there.

 Pubile  Secter  Undertakings

 *§22,  Shri  Harish  Chandra  Mathur:
 Will  the  Minister  of  Commerce  and
 Tadustry  be  pleased  to  state  whether
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 Government  have  finalised  their  con-
 sideration  regarding  the  running  of
 Public  Sector  Undertakings  parti-
 cularly  in  respect  of  (i)  form  of  orga-
 nisation,  (ii)  pricing  policy,  and  (iii)
 accountability  to  Parliament?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhal  Shah):  The  recommen-
 dations  of  Krishna  Menon  Committee
 on  certain  aspects  of  the  Public  Sector
 Undertakings  are  under  active  con-
 sideration.

 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  This
 House  was  informed  more  than  four
 months  ago  that  this  entire  question
 is  now  ripe  for  decision  and  is  before
 the  Cabinet,  May  I  know  what  pro-
 gress  has  been  made  during  these  four
 months  since  it  has  been  before  the
 Cabinet?

 Shri  Manubhai  Shah:  That  is  what
 I  have  said.

 The  Prime  Minister  and  Min!ster  of
 External  Affairs  (Shri  Jawaharlal
 Nehru):  I  must  confess  that  it  is,  if
 I  may  say  so,  partly  my  fault—the
 delay.  As  a  matter  of  fact,  it  has  been
 considered  by  the  Cabinet.  Consider-
 tion  has  begun  and  it  is  going  on.
 There  is  a  big  report  on  this  subject
 and  we  wanted  to  consider  this  fairly
 carefully.

 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  As
 this  question  regarding  Standing  Com-
 mittee  further  been  discussed  with  the
 Chairman  of  the  Rajya  Sabha  and  the
 Speaker  of  the  Lok  Sabha?

 Shri  Manubhai  Shah:  First,  the
 Cabinet  hag  to  take  the  decision  aid
 after  that,  all  the  necessary  formall-
 ties  will  be  gone  into.

 Shri  Kasiiwal:  The  hon.  Minister
 said  when  he  had  occasion  to  preside
 over  a  talk  which  was  given  by  Mr.
 Robson,  a  well  known  authority  on
 public  sector  undertakings,  while  the
 question  of  accountability  to  Parlia-
 ment  was  considered,  he  was  of  the
 view  that  before  the  reports  are  sent
 to  Parliament,  they  should  be  exa-
 mined  by  a  panel  of  Chartered  Ac-
 countants  and  a  panel  of  Economists.
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 May  I  know  whether  the  Ministry  has
 given  any  thought  to  this  matter?

 Shri  Manubhal  Shah:  We  have  given
 considerable  thought  to  this  matter.
 All  our  reports  are  examined,  as  the
 House  knows,  by  Chartered  Accourtt-
 ants.  What  I  also  mentioned  in  that
 speech  was  that  efficiency  audit  for
 the  performance  of  these  projects
 should  be  undertaken.  We  are  doing
 it.

 Shri  Ramanathan  Chettiar:  May  I
 know  whether  the  recommendation,
 of  the  Estimates  Committee  in  regard
 to  this  matter  will  also  he  considered
 in  the  Cabinet?

 Shri  Manubhai  Shah:  It  is  a  co-
 ordinated  and  integrated  approach  to
 the  problems  of  public  undertakings.
 Not  necessarily  this  particular  com-
 mittee’s  recommendation  alone,  but
 everything  allied  to  this  problem  will
 be  considered  by  the  Cabinct.

 कौ  mo  mo  दिपेदी  :  में  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  पब्लिक  सेक्टर  की  इंडस्ट्रीज
 में  नौकरियों  की  मरती  के  लिये  क्‍या  कौई

 इस  प्रकार  के  सुझाव  विचाराधीन  हैं  कि  यह
 भरतियां  उसी  प्रकार  हों  जिस  प्रकार  पब्लिक

 सविस  कमिष्ठान  द्वारा  सेंट्रल  गवनमेंट  में  होती

 हैं?  यदि  नहीं  तो  क्या  इस  विचार  को  कंबिनेट

 के  सामने  रक्खा  जायेगा  ?

 शी  मन॒भाई  शाह  :  में  ने  इस  बारे  में  यहां
 पर  कई  दफा  जवाब  दिया  है  भौर  किस  किस
 तरीके  से  झलग  झलग  किस्म  की  जो  पोस्ट्स
 हैं  बे  भरी  जाती  हैं  इस  का  भी  भ्रहवाल  में  ने

 हाउस  के  सामने  रक्खा  है  |

 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  Muy
 I  know  if  very  recently  His  Excellency
 the  Deputy  Prime  Minister  of  the
 U.S.S.R.  has  made  certain  suggestions
 regarding  the  running  of  our  public
 sector  in  respect  of  incentives  ond
 pay  structure,  and  if  so,  may  I  know
 what  is  the  reaction  of  the  Govern-
 ment?

 Shri  Jawaharlal  Nebru:  Yes,  Sir.
 This  matter  has  been  discussed  by  the
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 Planning  Commission  with  him  at
 some  length  and  he  has  made  very
 valuable  suggestions,  among  them
 being,  much  greater  authority  being
 transferred  to  the  undertakings.  that
 is,  the  Government  interfering  as  little
 as  possible  with  their  work,  and
 among  them  being—this  is  with  refer-
 ence  to  the  previous  question  asked
 by  the  hon.  Member—in  regard  to  ap-
 pointments,  etc.,  for  them  to  be  given
 a  good  deal  of  freedom,  not  to  go
 through  the  tortuous  proces:es  of  the
 Public  Service  Commission.  You  can-
 not  carry  ona  public  undertaking
 with  effectiveness  under  the  old  ad-
 ministrative  routines  of  the  Govern-
 ment.

 Mr,  Speaker:  Next  question.

 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  I
 think  the  Prime  Minister  is  mixing  up
 some  suggestions  made  by  American
 authorities  and  others  made  by  the
 Deputy  Prime  Minister  of  U.S.S.R.  I
 asked  particularly  about  certain  in-
 centives  for  production  and  about  pay
 structure.

 Shri  Manubhai  Shah:  Mr.  Kosygin
 Rave  us  ideas  of  incentives.  J  had  an
 occasion  to  refer  to  it  in  the  House
 more  than  once  in  the  last  one  year.
 We  have  two  Soviet  experts  already
 with  us  now  who  have  examined  three
 to  four  public  sector  undertakings. More  are  being  examined  by  them  at
 our  request  for  evolving  a  scheme  of
 payment  by  results.

 Dr.  M.S.  Aney:  May  I  put  one
 question  to  the  Prime  Minister?  Will
 the  Prime  Minister  explain  what  he
 meant  by  when  he  said  that  the
 selection  by  the  Public  Service  om-
 mission  was  tortuous?

 Shri  Jawaharlal  Nehrn:  Yes,  Sir.
 Administrative  work  requires  a  par.
 ticular  approach  which  is  efficiently
 given  by  the  Public  Service  Commis-
 sion.  But,  industrial  undertakings
 are  supposed  to  require  a  different
 kind  of  approach  in  regard  to  appoint-
 ments  etc.  For  instance,  merit  will
 count  much  more  than  seniority  of
 service.  If  a  person  is  good,  he  may
 be  given  a  high  post  straightaway
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 which  cannot  normally  be  done  in  the
 administrative  service.

 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  Apart
 from  any  suggestion  by  foreigners,
 this  very  suggestion  has  been  voiced
 on  the  floor  of  the  House  by  many
 Members.  There  is  nothing  new
 about  this  by  the  foreigners.

 Shri  Manubhai  Shah:  It  is  true  the
 House  has  shown  great  anxiety  that
 more  and  more  autonomy  should  be
 conferred  on  the  working  of  public
 undertakings.

 Import  of  Cotton  from  U.S.A,

 +
 (  Shrimati  Ila  Palchoudhurt:

 |  Shri  Morarka:
 |  Shri  Nathwani:

 |  Shri  T.  B.  Vittal  Rao:
 “524,  Shri  Osman  AH  Khan:

 {  Dr,  Vijaya  Ananda:
 |  Shri  Ram  Krishan  Gupta:

 Shri  Aurobindo  Ghosa':
 |  Shri  P.  C.  Borooah:

 Will  the  Minister  of  Commerce  and
 Industry  be  pleased  to  ‘state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  negotia-
 tions  have  recently  been  held  between
 the  Governments  of  India  and  U.S.A.
 for  the  supply  of  about  another  three
 lakh  bales  of  cotton  to  India;  and

 (b)  if  so,  the  progress  made  in  con-
 nection  therewith?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  A  Purchase  Authorisation  for
 the  quantity  is  expected  to  be  issued
 by  the  Government  of  U.S.A.  shortly.

 Shrimati  Ila  Palchoudhauri:  I  under-
 stand  that  the  State  Department  of
 the  U.S.A.  has  asked  for  certain  in-
 formation  from  the  Government  of
 India  as  regards  the  amount  that  is
 expected  to  be  absorbed.  Has  that  in-
 formation  been  supplied  to  them?

 Shri  Manubhai  Shah:  Yes.

 Shri  Morarka:  What  will  be  the
 approximate  price  of  the  cotton  im-
 ported  when  it  arrives  in  India?
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 Shri  Manubhai  Shah:  That  is  diffi-
 cult  to  say,  because  the  prices  vary
 according  to  the  international  prices
 as  well  as  the  prices  of  this  commo-
 dity  in  the  US  market,  and  according
 to  the  dfferent  staple  lengths  that  we
 import.

 Shri  Morarka:  Is  it  a  fact  that  every
 importer  will  have  to  pay  a  premium
 of  Rs.  20  to  Rs.  60  per  bale  of  400
 lbs.,  to  the  State  Trading  Corporation;
 if  so,  what  service  would  the  State
 Trading  Corporation  render  in  this
 connection  to  deserve  such  a  huge
 premium?

 Shri  Manubhal  Shah:  This  is  not
 quite  a  fact.  As  the  hon.  Member  is
 fully  aware,  and  the  House  knows,
 this  premium  is  really  tied  up  to  the
 export  of  cotton  cloth.  That  is,  all
 those  who  buy  this  foreign  cotton
 have  to  assist  in  one  way  or  the  other
 through  a  tied-up  scheme  of  export
 promotion  by  paying  a  certain  pre-
 mium.  This  has  been  going  on  in  the
 country  for  the  last  three  years.

 Shri  Morarka:  Yesterday  8  notifi-
 cation  has  been  issued  by  the  Ministry
 of  Commerce  and  Industry  which  has
 appeared  in  today's  Times  of  India
 which  says  that  before  a  licence  is
 given,  the  applicant  wil]  have  to
 attach  a  receipt  to  show  that  he  has
 already  paid  Rs.  20  to  Re,  60  per
 candy  to  the  State  Trading  Corporation
 that  only  thereafter  the  licence  would
 be  granted.  This  amount  which  is
 being  paid  to  the  State  Trading  Cor-
 poration  is  more  than  0  per  cent  of
 the  cost  of  the  cotton.  My  question  Is
 what  service  the  State  Trading  Cor-
 poration  renders  to  merit  this  huge
 commission  on  this  cotton.

 Shri  Manubhal  Shah:  I  have  al-
 ready  clarified  that  this  premium  is  to
 be  passed  on,  as  the  hon.  Member  is
 fully  aware,  and  I  hope  things  will  not
 be  made  more  complicated.  This  is  an
 integra)  part  of  the  export  promotion
 scheme.  The  total  availability  of
 foreign  cotton  is  tled  up  to  the  total
 export  of  cloth  out  of  India,  as  our
 cloth  ha,  to  compete  in  the  inter-
 national  market.  I  have  tried  to  ex-
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 plain  several  times  that  this  is  a  linked
 scheme.

 Shri  P.  R,  Patel:  May  I  know  whe-
 ther  import  of  this  foreign  cotton  has
 adversely  affected  the  price  of  local
 cotton?  Is  it  a  fact  that  the  policy  of
 the  mills  is  to  use  the  foreign  cotton
 first  and  then  only  the  local  cotton?

 Shri  Manubhal  Shah:  This  is  not
 correct.  As  a  matter  of  fact,  the
 prices  of  cotton,  as  the  House  is  aware,
 always  fluctuate.  When  the  season  is
 on,  thé.price  is  depressed,  but  import
 of  cotton  has  been  undertaken  in  order
 to  increase  production  of  cloth  and  to
 meet  the  shortage  of  Indian  cotton.

 Shri  Morarka:  May  I  know  whether
 this  amount  which  the  State  Trading
 Corporation  receives  would  be  kept  in
 a  separate  account  and  utiliseq  for
 subsidising  export  of  cloth?

 Shri  Manubhai  Shah:  I  would  not
 say  so,  and  I  would  not  like  to  clarify
 this  matter  further.  I  have  clarified
 several  times  that  it  would  be  used
 as  a  linkeg  scheme.

 Shri  M.  B.  Thakore:  Question  No.
 540  is  very  important.  It  may  be  called.

 Mr,  Speaker:  This  question  is  not
 over  yet.

 Shri  Ramanathan  Chettiar:  What  is
 the  percentage  of  commission  that  the
 State  Trading  Corporation  is  entitled
 to  on  the  import  of  cotton?

 Shri  Manubhal  Shah:  Very  nominal.
 As  a  matter  of  fact,  on  most  of  these
 commodities  we  charge  a  nominal  ser-
 vice  charge,  which  will  come  to  less
 than  14  per  cent.

 Shri  Kamalnayan  Bajaj:  May  I
 know  whether  import  of  cotton  from
 USA  Is  almost  totally  banned,  except
 as  an  exchange  on  a  barter  basis  with
 manganese  ore?

 Shri  Manubhai  Shah:  No,  Sir.  This
 is  a  linked  scheme  or  barter  which  is
 different  from  supplies  coming  under
 PL,  480.
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 Shri  Kamalnayan  Bajaj:  Will  this
 exchange  or  barter  be  done  only
 through  the  State  Trading  Corpora-
 tion,  or  will  other  agencies  also  be
 allowed  to  undertake  it?

 Shri  Manubhai  Shah:  Cotton  Bar-
 ter  is  allowed  only  through  the  State
 Trading  Corporation.

 Shri  Kamalnayan  Bajaj:  What  is  the
 amount  of  fillip  which  manganese  ore
 will  get  through  this  barter?

 Shri  Manubhai  Shah:  It  really  re-
 lates  to  principle.  By  this  cotton  im-
 port,  export  of  manganese  ore  alse
 gets  a  great  fillip.  As  the  House  is
 aware,  almost  two  lakh  tons  have
 been  exchanged  like  this.

 Shri  Kamalnayan  Bajaj:  Consump-
 finn  of  imported  cotton  is  considerable
 in  the  country,  but  will  not  the  im-
 port  of  cotton  depend  on  how  much
 manganese  ore  we  export?

 Shri  Manubhal  Shah:  No.

 Shri  द  P.  Nayar:  Sir,  how  is  this
 that  he  is  going  on  like  this?

 Mr.  Speaker:  He  has  not  had  oppor-
 tunity.

 Shri  Kasliwal:  If  this  is  entrusted
 to  private  hands,  will  there  be  greater
 commission  or  less?

 Shri  Manubhai  Shah:  Much  more.
 Sir.

 Shri  Amjad  Ali:  The  Chair  was
 silent  when  the  hon.  Member,  Shri
 Kamalnayan  Bajaj,  was  golng  on
 asking  questions.  I  want  to  know  whe-
 ther.  भौन  मम्मति  लक्षणभू-  06706
 is  consent?

 Mr,  Speaker:  The  hon.  Member
 rarely  intervenes,  and  when  he  is  in-
 terested  in  a  particular  subject  and  he
 knows  that  subject,  I  allow  him  oppor-
 tunity.  As  long  as  I  do  not  prevent,  he
 may  go  On.

 Shri  B.  हू,  Gaikwad;  May  I  know
 the  requiremente  of  India  in  respect
 of  cotton,  and  how  much  is  being  pro-
 duced  by  India?

 Shri  Manabhai  Shah:  This  year  we
 expect  about  5°l  to  5.2  million  bales,
 but  the  requirements  run  to  about  9.5
 million  bales,
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 Lass

 +
 Shri  Hem  Barua:

 543.  <  Shri  Shree  Narayan  Das:
 |  Shri  Radha  Raman:

 Will  the  Prime  Minister  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  attention  of  Gov-
 ernment  has  been  drawn  to  a  state-
 ment  made  by  King  Savang  Vathana
 on  the  l0th  of  February,  96]  asking
 Cambodia,  Burma  and  Malaya  to  form
 a  Commission  to  go  to  Laos  ‘to  estab-
 lish  that  this  country  threatens  no
 One  and  aspires  solely  for  peace’;  and

 (b)  if  so,  the  reactions  of  Govern-
 ment  to  this  proposal?

 The  Parliamentary  Secretary  to  the
 Minister  of  External  Affairs  (Shri
 Sadath  Ali  Khan):  (a)  Ye:  A  state-
 ment  on  these  lines  was  made  by
 King  Savang  Vathana  on  9th  of
 February,  1961.

 (b)  The  Government  of  India  has
 not  been  invited  to  join  the  proposed
 Commission  and  there  is,  therefore,  no
 question  of  the  Government  taking
 any  position  in  the  matter?

 Shri  Hem  Barua:  May  I  know
 whether  it  is  a  fact  that  some  coun-
 tries  have  already  agreed  to  the
 proposal,  to  which  the  Prime  Minister
 made  a  reference  here,  of  a  broad-
 based  international  commission  on
 Laos;  if  so,  may  I  know  the  reaction
 of  our  Government?

 The  Prime  Minister  and  Minister  of
 External  Affairs  (Shri  Jawaharlal
 Nehru):  We  made  a  proposal.  If  it
 is  accepted,  we  shall  act  up  to  it.  The
 only  acceptance  of  it  that  counts  is
 that  the  two  co-chairmen  of  the
 Geneva  Conference,  viz.  the  Foreign
 Ministers  of  the  U.K:  and  the  Soviet
 Union,  should  agree.  So  long  as  they
 do  not  agree.  we  can  take  no  action  in
 this  matter.

 Shri  Hem  Barua:  May  I  know  whe-
 ther  the  Soviet  Union  has  made  a  pro-
 Pour!  that  the  revival  of  the  Commis-
 sion  Must  be  preceded  by  a  meeting
 2064  (Ai)  LSD—2.
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 between  the  two-co-chairmen;  if  so,
 what  is  the  reaction  of  our  Govern-
 ment  to  that  proposal?

 Shri  Jawaharia}  Nehru:  I  am_  not
 aware  of  that  proposal.

 Shri  Hem  Barua:  May  I  know
 whether  it  is  a  fact  that  the  King  is
 unwilling  to  welcome  the  Commis-
 sion?

 Shri  Jawaharlal  Nebru:  I  am
 sorry,  Sir,  I  cannot  reply  on  behalf  of
 the  King.

 Slaves  in  NEFA

 a5
 Shri  Achar:

 "525
 J

 Shri  R.  C.  Majhi: 7]  Shri  Subodh  Hanada:
 (Shri  P.  C.  Borooah:

 Will  the  Prime  Minister  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  any  assessment  has
 been  made  as  to  the  number  of  slaves
 still  to  be  liberated  in  NEFA;

 (b)  if  so,  what  is  the  total  number;
 and

 (c)  by  what  time  Government  pro-
 pose  to  liberate  all  these  slaven?

 The  Parliamentary  Secretary  to  the
 Minister  of  External  Affairs  (Shri
 J.  N.  Hazarika):  (a)  and  (b),  It  is
 not  possible  to  carry  out  a  proper
 assessment  of  the  number  of  slaves
 still  to  be  liberated  in  NEFA  as  the
 people  are  reluctant  to  divulge  this
 information.  On  the  basis  of  the
 available  data,  the  number  of  unlibe-
 rated  slaves  is  estimated  to  be  300  or
 0.

 (c)  It  has  been  decided  that  all
 known  slaves  in  NEFA  will  be  liberat-
 ed  by  the  3lst  March,  962

 Shri  Achar:  May  I  know  the
 nature  of  the  conditions  of  work  of
 these  people?  If  it  in  against  the
 Constitution,  ix  any  liberation  neces-
 sary?  Are  they  not  entitled  legally
 to  be  free?

 Shri  J.  N.  Masartka:  The  hon.
 Member  may  kindly  refer  to  the  stale-
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 ment  made  by  the  Prime  Minister  on
 the  2lst  December,  1960,  where  all  de-
 tails  about  the  status  of  the  slaves  and
 other  things  have  been  given.

 Shri  Hem  Barua:  May  I  know
 whether  Government  propose  to  pay
 compensation  to  the  owners  of  the
 slaves;  if  so,  whether  it  is  a  fact  that
 this  compensation  is  called  welfare
 or  rehabilitation  grant  to  the  owners
 of  the  slaves:  if  so,  why  this  new
 nomenclature

 2  hrs,

 Shri  J.  N.  Hazarika:  We  have  de-
 cided  to  give  compensation  for  the
 liberation  of  individual  s!aves,  so  that
 not  only  are  the  slaves  rehabilitated
 but  also  the  owners.

 Shri  Hem  Barua:  This  is  a  compen-
 sation  to  the  owners  of  the  slaves.  I
 do  not  quarre!  with  that.  But  the
 thing  is  that  this  compensation  is
 described  as  welfare  or  rehabilitation
 ‘grant.  Why  is  compensation  not  call-
 ed  as  compensation?  Why  should
 there  be  this  new  nomenclature?

 Mr.  Speaker:  That  5  allo  right.
 Dr.  Ram  Subhag  Singh.

 Dr.  Ram  Subhag  Singh:  May  I
 know  whether  these  «ave:  are  of  local
 stock  or  they  are  from  the  plain
 areas,  and  whether  any  land  is  going
 to  be  allotted  to  them  after  libera-
 tion?

 Shri  Jawaharlal  Nehru:  They  are
 local  people,  sometimes  belonging
 possibly  to  a  different  tribe  locally
 and  sometimes  to  the  same  tribe.  You
 must  remember  that  conditions  in
 NEFA,  socially  and  otherwise  speak-
 ing.  are  very  primitive.  It  is  not  very
 easy  to  apply  the  normal  laws  etc.
 that  one  has,  in  this  area.

 This  kind  of  slavery  has  been  exist-
 ing  for  a  long  time,  and  any  effort
 suddenly  to  do  something  may  lead  to
 disorder  on  a  big  scale:  but  it  is  now
 vanishing.  And  all  kinds  of  rules  and
 regulations  have  been  made,  one  of
 them  being  that  nobody  can  be  a
 slave,  who  was  born  after  the  5th
 August,  ‘1947.  That  is  one  rule,  Then,
 nobody  can  be  a  slave  who  might  be-
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 come  a  Government  employee,  a  petty
 employee  in  Government  service.
 There  are  dozens  of  others  restricting
 this,  with  the  intention  of  finishing
 this  in  the  next  fourteen  or  fifteen
 months.

 Dr.  Ram  Subhag  Singh:  I  wanted
 to  know  whether  any  land  is  going  to
 be  allotted  to  these  people  or  not.

 Shri  Jawaharla]  Nehru:  I  do  not
 know.  It  will  depend  on  the  circums-
 tances.  There  is  no  particular  rule
 about  that.

 Pandit  K.  C.  Sharma:  May  I  know
 what  the  process  of  liberation  wou!d
 be  whether  it  would  be  by  an  enact-
 ment  of  the  legislature  or  by  adminis-
 trative  orders  of  the  executive?
 What  would  be  the  process  of  lebera-
 tion?  How  will  vou  liberate  them?

 Shri  Jawaharlal  Nehru:  The  Poli-
 tical  Officer  in  that  district  deals  with
 the  matter.  There  is  no  law  to  be
 passed  about  it.  The  persons  con-
 cerned  are  informed.

 राष्ट्रणण्डलीय  देशों  के  प्रधान  मत्रियों

 का  'सम्मेलम

 शी  ब्रजराज  सिह  :

 प्रल्पसूचना  बदन  3.4  (16  नाथ  पाई
 थी  वाजपेयी  :

 क्या  प्रधान  मत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (क)  ब्या  उन्हों  ने  मार्च,  १६६१  के

 दूसरे  सप्ताह  में  होने  वाले  राष्ट्रमण्डसीय
 देशों  के  प्रधान  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  भाग

 लेने  का  निश्चय  कर  लिया  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  ये  किस  तारीख

 को  न्दन  के  लिये  रवाना  हो  रहे  हैं  शौर

 हंस्बैब्ड  में  कितने  दिन  ठहरेंगे

 (ग)  वर्तमान  कार्यक्रम  के  भ्नुसार  बे

 कथ  तक  भारत  सौटेंगे  ;

 (थ)  क्‍या  राष्ट्रमच्छलीय  देशों  के  प्रधान

 मंत्री  सम्मेलन  की  कोई  कार्य-सूची  तैयार  की
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 गई  है  भ्ौर  क्‍या  दक्षिण  भ्रफ़ीका  की  राष्ट्र-
 मष्डल  की  सदस्यता  को  समाप्त  करने  का
 प्रदन  उस  में  शामिल  है  |

 (४)  सम्मेलन  में  शौर  किन-किन-
 विषयों  पर  विचार  किये  जाने  की  सम्भावना

 है  ;  भौर

 (4)  क्‍या  प्रधान  मंत्री  इस  अवसर  पर

 किन्‍्हीं  प्रन्य  देशों  का  भ्रमण  करेंगे  शौर  यदि

 हां,  तो  उन  के  नाम  क्‍या  हैं  ?

 The  Prime  Minister  and  Minister  of
 External  Affairs  (Shri  Jawaharlal
 Nehru):  (a)  to  (f).  It  was  my  inten-
 tion  to  leave  tomorrow  for  London.
 For  the  present,  this  has  been  post-
 poned  by  one  day,  that  is,  probably  I
 may  leave  India  the  day  after  tomor-
 row  night.  I  cannot  say  for  how  long
 I  shall  have  to  stay  there.  Again,  it
 Was  my  intention  to  stay  there  till
 about  the  ]8th  or  the  l9th.  But  this
 period  may  be  shortened,  if  possible,
 whenever  possible.

 No  formal  agenda  is  prepared  for
 these  conferences.  There  are  some
 general  headings  given  like  ‘The  Gen-
 eral  Political  Situation  in  Europe,  in
 Middle  East’,  etc.  Some  kinds  of
 headings  are  given;  or  maybe,  the
 heading  might  be  like  ‘Disarmament’.
 Some  general  headings  are  given,  and
 under  those  headings,  various  matters
 are  considered.

 So  far  as  South  Africa  is  concerned,
 I  do  not  know  in  what  form  and  under
 which  heading  it  will  come  in.  One
 thing  is  that  in  regard  to  South
 Africa,  although  it  has  been  proclaim-
 ed  that  they  have  decided  by  plebis-
 cite  in  favour  of  a  Republic,  actually,
 they  have  not  become  so.  I  think  the
 date  is  in  May  next,  when  they  are
 supposed  to  become.  So,  I  cannot  say
 in  what  form  it  will  come  up.

 Lastly,  it  is  not  my  intention  to  visit
 any  other  countries,  while  going  or
 coming  beck,  mainly  because  I  wish
 to  come  back  as  early  as  possible.

 Shri  Vajpayes:  At  the  last  meeting
 of  the  Commonwealth  Prim:  Minis-

 PHALGUNA  13,  882  (SAKA)  Oral  Answers  2848

 ters,  a  committee  of  senior  officials
 Was  appointed  to  examine  the  ques-
 tion  of  the  future  of  the  Common-
 wealth.  May  I  know  whether  this
 committee  has  made  any  recommen-
 dations?

 Shri  Jawaharlal  Nehru:  Yes.  This
 committee  met  in  London  for  two  or
 three  days;  later,  they  correspondend.
 What  is  meant  by  fhe  future  of  the
 Commonwealth  was  simply  this,  the
 future  of  the  dependent  territories  in
 the  Commonwealth,  not  of  the  Com-
 monwealth  as  a  whole—the  House
 knows  about  the  major  British  colo-
 nies,  East  Africa,  this,  that  and  the
 other.  Probably,  the  House  does  not
 knuw  wmuch  about  ten  or  twenly
 places,  very  small  places,  which  are
 British  colonies,  a  little  island  here  or
 a  little  territory  there.  So,  they  con-
 sidered  all  these  odd  small  places,  in
 fact,  all  the  dependent  territories
 attached  to  the  United  Kingdom  and
 made  a  report  to  that  effect.

 Shri  Dinesh  Singh:  May  I  know
 whether  Sir  Roy  Welensky  has  been
 altending  this  conference,  and  if  so,
 in  what  capacity?

 Shri  Jawaharlal  Nehru:  Sir  Roy
 Welensky  has  attended  them,  and
 before  him,  his  predecessor,  who  be-
 came  later  Lord  Malvern—I  forget  his
 original  namc—also  attended  them
 previously  during  the  last  ten  years;
 that  i,  to  say,  somebody  from  the
 Rhodesias  used  to  attend  them,  not
 as  a  member  of  the  conference.  but
 as  an  ubserver,  call  it  what  you  will,
 who  could  not  vote  but  who  was  oc-
 casionally  asked  for  his  views  about
 some  matters.  This  is  rather  outside
 the  normal  rules  governing  the  con-
 ference  where  only  independent  terri-
 tories  can  attend.  Rhodesia  obviously
 was  not  independent  and  is  not  inde-
 pendent,  but  because  this  practice
 started,  J  think.  in  the  middle  forties,
 it  has  continued.

 Shri  Frank  Anthony:  The  Prime
 Minister  wil]  remember  that  at  the
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 Commonwealth  Prime  Minister’s  Con-
 ference—I  think  it  was  in  the  begin-
 ning  of  949—there  was  a  formal  dec-
 laration  by  all  the  members  of  the
 Commonwealth,  accepting  India’s  posi-
 tion  as  a  Republican  status,  and
 agrceing  that  in  spite  of  the  Republican
 status,  India  would  continue  to  be  a
 member  of  the  Commonwealth,  with-
 out  owing  allegiance?  Is  it  not  a  fact
 that  decision  of  South  Africa  to  have
 this  Republican  status,  al]  the  other
 Commonwealth  countries  would  now
 be  required  to  come  to  a  similar  deci-
 sion,  and  if  so,  what  will  India’s  atti-
 tude  be  in  that  matter?

 Shri  Jawaharlal  Nehra:  Yes,  in  some
 from  or  other—I  cannot  say  in  what
 form—the  matter  will  have  to  come  up
 before  the  conference,  but  when  also,
 I  cannot  say,  because,  as  I  pointed  out,
 the  thing  is  actually  not  done;  it  may
 be  done  two  months  later,  and  this
 depends.  In  the  case  of  India,  India
 informed  them  that  our  Constituent
 Assembly  had  made  a  Constitution
 providing  for  a  Republic;  we  gave
 them  this  intimation  that  we  were
 prepared,  even  as  a  Republic,  with  all
 the  implications  of  a  Republican
 status,  to  remain  in  the  Common-
 wealth.  Thereafter,  the  Conference
 fave  its  reply  that  they  would  wel-
 come  our  remaining  there;  or  course,
 behind  that  were  months  of  discus-
 sion,  because  that  was  the  first  time
 that  a  Republic  came  into  the  picture
 in  the  Commonwealth.  So,  this  will
 have  to  be  considered,  but  I  cannot
 say  in  what  form  it  will  come  up.  It
 is  up  to  the  South  African  Govern-
 ment  to  bring  it  up  or  to  someone
 else.

 So  far  as  the  Republican  status  is
 concerned,  obviously,  we  cannot  ob-
 jet  to  any  country  becoming  a  Re-
 public.  The  real  question  that  arises,
 as  the  House  knows,  is  the  racial  dis-
 crimination  ctc.  and  its  consequences.

 Shri  Hem  Barua:  Is  it  a  fact  that
 Prime  Minister  Nkrumah  proposes  to
 introduce  for  discussion  in  this  Con-
 ference  the  subject  of  South  Africa's
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 policy  of  racial  discrimination?  If  so,
 was  India  consulted?  What  would  be
 India’s  attitude  towards  this?

 Shri  Jawaharlal  Nehru:  I  have  no
 idea  of  what  Prime  Minister  Nkrumah
 ig  going  to  do  there.  I  cannot  answer
 on  his  behalf.  India  has  always  been
 very  strongly  opposed  to  racial  discri-
 mination,  and  more  than  any  other
 Member  of  the  Commonwealth  we
 have  been  dealing  with  this  matter
 and  we  have  had  no  relations  with
 South  Africa  for  all  these  years.  It
 is  now  a  question  with  some  of  the
 other  countries,  but  we  cut  off  rela-
 tions  with  them  even,  in  fact,  to  some
 extent  before  the  chageover  in  India,
 that  is,  before  independence.  Then
 it  was  confirmed  later.

 Shri  H.  N.  Mukherjee:  Whatever
 the  procedural  and  other  consequen-
 ces  of  the  indeterminate  and  rather
 loose  structure  of  the  Comonwealth,
 may  I  know  if  the  Prime  Minister,  in
 view  of  the  recent  delegation  which
 came  from  South  Africa  to  meet  him
 and  other  Commonwealth  statesmen,
 will  take  a  definite  stand  on  this  oc-
 casion  to  the  effect  that  it  will  be
 impossible  for  India  to  continue  in  the
 Commonwealth  if  South  Africa  does
 manage  somehow  or  other  to  have  a
 place  in  that  organisation?

 Shri  Jawaharlal  Nehru:  No,  Sir,  I
 did  not  tell  them  that.  I  told  them
 that  I  will  only  tell  this  that  we  are
 not  going  to  put  up  with  this  racial
 discrimination  in  any  shape  or  form.
 But  as  to  what  exact  steps  we  should
 take  to  enforce  that,  I  thought  it  was
 not  quite  appropriate  for  me,  just
 before  the  Conference  which  is  going
 to  consider  that,  to  shout  out  from
 the  house-tops.

 Shri  Vajpayee:  According  to  the
 Daily  Worker,  the  British  Government
 are  reported  to  be  bringing  in  tre-
 mendous  pressure  on  the  Common-
 wealth  Prime  Ministers  to  get  them
 to  agree  that  South  Africa  should  be
 allowed  to  remain  in  the  Common-
 wealth.  May  I  knew  if  there  is  any
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 pressure  hag  been  put  on  the  Prane
 Minister?

 Shri  Jawaharlal  Nehru:  I  have  felt
 no  pressure.  Naturally  sometimes
 views  are  exchanged;  that  kind  of
 thing  does  take  place.  Possibly  dur-
 ing  all  these  many  years  there  is
 hardly  any  subject  on  which  the  U.K.
 Government  have  sought  to  exercise
 pressure  on  us.

 WRITTEN  ANSWERS  TO
 QUESTIONS

 Working  Group  on  Tea

 *520.  Shri  Ram  Krishan  Gupta:  Will
 the  Minister  of  Commerce  and  Indus-
 try  be  pleased  to  refer  to  the  reply
 given  to  Unstarred  Question  No.  277
 on  the  2lst  December  960  and  state:

 (a)  whether  Government  have  con-
 sidered  the  report  of  the  working
 group  on  the  Third  Five  Year  Plan
 on  tea;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  thereon?

 The  Deputy  Minister  of  Commerce
 and  Industry  (Shri  Satish  Chandra):
 (a)  and  (b).  The  Report  of  the  Work-
 ing  Group  is  under  examination  in
 consultation  with  the  Planning  Com-
 mission  and  will  be  taken  into  account
 in  the  formulation  of  the  Third  Five
 Year  Plan.

 Experts  to  U.K.

 Shri  Vidya  Charan  Shukla:
 Will  the  Minister  of  Commerce  and
 Industry  be  pleased  to  refer  to  the
 reply  given  to  Starred  Question  No.
 508  on  the  8th  August,  960  and  state:

 (a)  whether  there  have  been  any
 noticeable  effects  on  India’s  exports
 to  be  the  United  Kingdom  subsequent
 to  Government's  consenting  to  the
 United  Kingdom's  request  for  adjust-
 ment  of  their  commitments  on  tariff
 preferences  to  Indian  products;  and

 (b)  if  so,  details  thereof?

 The  Minister  ef  Commerce  (Shri
 Kangage):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.
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 Groundnaut  Oi)

 Shri  A.  हू,  Gepalan:
 Shri  M,  K.  Kumaran:

 “528.  Shri  Warior:
 Shri  Punnoose:

 l  Shri  Kodiyan:

 Will  the  Minister  of  Commerce  and
 Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  by  how  much  the  price  of
 groundnut  oi]  has  increased  =  since
 December,  960  to  date;  and

 (b)  the  quantity  of  groundnut  oil
 exported  during  ‘19607

 The  Deputy  Minister  of  Commerce
 and  Industry  (Shri  Satish  Chandra):
 (a)  The  prices  of  groundnut  oi]  have
 increased  by  about  Rs,  50  per  ton
 in  Bombay  market  since  December,
 1960.

 (b)  6]2  tons  of  groundnut  oi]  were
 exported  in  January—November,  1960.

 Prices  of  Drugs

 Shri  Kediyas:
 “527. ¢  Shri  Ajit  Singh  Sarhadi:

 [  Shri  P.  C,  Borooah:

 Wull  the  Minister  of  Cemmerce  and
 Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  hag  come  to  the
 notice  of  Government  that  a  patent
 drug  of  the  same  brand  is  often  sold
 at  different  prices  by  different
 chemists;

 (b)  if  so,  what  steps  Government
 propose  to  take  to  check  the  disparity
 in  prices;  and

 (c)  whether  any  concrete  steps  are
 being  taken  or  proposed  to  lower  and
 standardise  drug  prices?

 The  Minister  of  Industry  §  (Shri
 Mansnbhai  Shah):  (a)  to  (c).  Broadly,
 most  of  the  drugs  are  sold  in  the
 market  on  a  competitive  bans  and
 basis  in  this  report,  and  whether  any
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 Government  keeps  continuous  watch
 to  see  that  the  prices  at  which  retail
 sales  are  made  are  reasonable.  How-
 ever,  in  case  of  different  formulations
 being  sold  under  different  brands  by
 different  manufacturers,  the  prices  do
 vary.

 Transfer  of  Territories  to  Pakistan

 (  Shri  Supakar:
 |  Shri  Prakash  Vir  Shastri:

 Shri  Raghunath  Singh:
 +528  j  Shri  Naval  Prabhakar:

 Shri  A,  M.  Tariq:
 Shri  D.  C.  Sharma:
 Shri  P.  K.  Deo:

 Will  the  Prime  Minister  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  number  of  families  in  Punjab
 displaced  as  a  result  of  the  agreement
 West  Pakistan  and  India;

 (b)  the  arrangements  made  for  their
 rehabilitation  and  the  nature  of  faci-
 lities  that  would  be  provided  to  them
 intially;  and

 (c)  whether  some  important  terri-
 tories  have  had  to  be  ceded  in  this
 exchange  which  were  not  envisaged  at
 the  time  of  making  the  agreem  nt?

 The  Parliamentary  Secretary  to  the
 Minister  of  External  Affairs  (Shri
 Sadath  Ali  Khan):  (a)  1693.

 (b)  A  statement  showing  facilities
 provided  by  the  Government  of  Pun-
 jab  is  laid  on  the  Table  of  the  House.
 [See  Appendix  II,  annexure  No.  26]

 (०)  No  Sir.

 Construction  of  Government  Quarters

 520.  Shri  V.  P.  Nayar:  Will  the
 Minister  of  Works,  Housing  and
 Supply  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  in  pro-
 viding  quarters  for  Government  em-
 ployees  the  policy  pursued  so  far  has
 been  to  build  quarters  for  Class  ता
 and  Class  IV  employees  in  distant
 places  as  compared  to  the  quarters  of
 Class  II  and  Class  I  officers:  and
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 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?
 The  Deputy  Minister  of  Works,

 Housing  and  Supply  (Shri  Anil  K.
 Chanda):  (a)  and  (b).  No,  Sir.
 Subject  to  availability  of  suitable
 land  for  construction,  it  is  the  policy
 of  Government  to  build  quarters  for
 their  staff  as  near  as  possible  to  their
 place  of  work,

 Nagas

 (  Shri  Raghunath  Singh:
 Shri  Rameshwar  Tantia:

 *530.  Shrimati  Mafida  Ahmed:
 Shri  Ajit  Singh  Sarhadi:

 |  Shri  B.  0.  Mullick:

 Will  the  Prime  Minister  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  20
 Angami  Nagas  have  been  arrested
 including  the  niece  of  Shri  Phizo  in
 Kohima  suburbs;  and

 (b)  if  so,  the  charges  against
 them?

 The  Parliamentary  Secretary  to  the
 Minister  of  External  Affairs  (Shri
 J.  N,  Hagarika):  (a)  and  =  (b).
 Twenty-six  persons  belonging  to  the
 Angami  tribe  of  the  Nagas,  including
 a  niece  of  Phizo,  were  arrested  from
 Kohima  and  its  surroundings  in  the
 first  week  of  January.  The  charges
 against  them  include  waging  a
 campaign  of  violence  and  lawlessness,
 publicising  false  allegations  against
 the  Government  and  its  security
 forces  and  carrying  out  mischievous
 and  dangerous  propaganda  amongst
 innocent  Naga  villagers.

 Financia!  Assistance  to  Small  Scale
 Industries

 *s30.  Shri  P.  C.  Borooah:  Will  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Al]  India  Manu-
 facturers’  Organization  has  urged  the
 Government  of  India  to  evolve  a
 simplified  and  co-ordinated  scheme  of
 financial  assistance  etc.  to  the  Small
 Scale  Industries:

 (b)  if  so,  what  were  their  difficul-
 ties:  and
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 (९)  what  action  has  been  taken  on
 their  request  so  far?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhal  Shah):  (a)  to  (c).  Yes,
 Sir.

 Patterns  and  procedures  for  render-
 ing  technical,  financial  and  other
 assistance  to  smal]  scale  industries
 are  reviewed  from  time  to  time.  As
 a  result  of  such  reviews,  steps  are
 taken  for  simplification,  expeditious
 handling  and  liberalising  of  assistance
 wherever  necessary  and  to  the  extent
 possible.

 Medium  Maching  Tool  Factory  in
 Rajasthan

 +532  {  Shri  Morarka:
 १  Shri  Nathwani:

 Will  the  Minister  of  Commerce
 and  Industry  be  pleased  to  refer  to
 the  reply  given  to  Starred  Question
 No.  874  on  the  3th  December,  960
 and  state:

 (a)  whether  Rajasthan  is  one  of  t).:
 States  under  consideration  where  a
 new  factory  for  producing  medium
 type  of  machine  tools  would  be  set
 up;

 (b)  if  not,  the  reasons  for  not
 considering  Rajasthan  for  this  pro-
 ject;  and

 (c)  when  the  final  decision  about
 the  sites  would  be  taken?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhal  Shah):  (a)  to  (c).  No
 decision  is  yet  taken  on  site  for  the
 second  machine  tool  factory.  It  is
 expected  to  be  taken  shortly.

 Retrenchment  of  C.P.W.D.  Workmen

 9533.  Shri  Tangamani:  Willi  the
 Minister  of  Works,  Housing  and
 Supply  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  an
 industrial  dispute  regarding  alleged
 irregular  retrenchment  of  C.P.W.D.
 workmen  on  transfer  of  works  to  the
 Municipal  Corporation  of  Delhi  was
 raised  by  a  registered  Trade  Union
 of  the  C.P.W.D.  workmen:
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 (b)  if  so,  what  were  the  points  of
 dispute;

 (c)  whether  the  points  of  dispute
 have  been  amicably  settled;

 (dy  if  so,  what  are  the  terms  of
 settlement;  and

 (e)  if  not,  what  action  has  been
 taken  on  the  points  of  dispute  raised
 by  the  trade  union?

 The  Deputy  Minister  of  Works,
 Housing  and  Supply  (Shri  Ani]  KE.
 Chanda):  (a)  and  (b).  In  their  two
 letters  of  the  2nd  and  ‘138th  Decem-
 ber  960  addressed  to  the  C.K,
 C.P.W.D.,  the  C.P.W.D:  workers’
 Union,  New  Delhi,  (recognition  to
 which  has  been  withdrawn  same  time
 ago),  contended  that  the  notices  of
 retrenchment  served  on  about  350
 workmen  of  the  Horticultural  Direc-
 lorate  and  the  Northern  Electrical
 Division  of  the  Central  Public  Works
 Department,  who  were  actually
 engaged  on  the  works  to  be  transfer-
 red  to  the  Delhi  Municipal  Corpora-
 tion,  were  irregular,  illegal  and  mala-
 fide  and  that  retrenchment,  if  any,
 had  to  be  on  the  basis  of  the  junior
 most  person  in  a  particular  category
 taking  the  Directorate  of  Horticulture
 or  the  Northern  Electrical  Circle  as

 a  whole.  The  Union  requested:

 (i)  that  the  notices  should  be  can-
 celled;

 (ii)  that  all  workmen  employed  on
 the  works  which  were  being
 transferred  to  the  Corpora-
 tion  should  be  given  option  as
 to  whether  they  wanted  to  be
 transferred  to  the  Corporation
 along  with  the  works;  and

 (iii)  that  if  after  such  transfer,
 workmen  became  surplus  to
 the  requirements  of  Directo-
 rate  of  Horticulture|Northem
 Electrical  Circle,  the  junior
 most  peryons  should  be  trans-
 ferred  to  the  Municipal  Cor-
 poration  of  Deihi.



 2857  Written  Answers

 (ec)  to  (e).  It  has  since  been
 decided  to  retrench  the  workmen  on
 the  basis  of  juniority  and  observance
 of  the  principle  ‘last  come,  first  go.’

 Creches  in  Collieries

 “534,  Shri  Muhammed  Elias:  Will
 the  Minister  of  Labour  and  Employ-
 ment  be  pleased  to  state  how  many
 collieries  have  agreed  to  open  creches
 under  the  new  amended  Creche  Rules
 from  Ist  February,  96]  where
 women  workers  are  employed?

 The  Deputy  Minister  of  Planning
 and  Labour  and  Employment  (Shri
 L.  N.  Mishra);  As  the  maintenance  of
 creches  in  mines  where  women
 worker;  are  employed  is  a  statutory
 obligation  under  the  Mines  Creche
 (Amendment)  Rules,  ‘1961,  all  the
 collieries  which  had  closed  down
 their  creches  have  to  open  them
 except  where  no  women  were  em-
 Ployed  on  any  day  of  the  preceding
 twelve  months  and  none  are  employed
 at  present.

 झाफादाबाजी  के  कार्यक्रम  सुखने  की  सुविधा

 yay.  क्री  विभूति  सित्र  :  कया  सूचना
 शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  ने  दिल्ली  निवासियों
 के  लिये  कोई  ऐसी  योजना  बनाई  है  जिस  से

 कि  वे  प्रत्यल्प  ख  पर  झ्राकाशवाणी  के
 कायक्रमों  को  सुन  सके  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उस  का  ब्यौरा  क्‍या

 हैं;

 (ग)  क्‍या  सरकार  मे  देक्ष  के  धन्य  भागों
 में  यह  सुविधा  उपलब्ध  करने  के  लिये  कोई

 योजना  बनाई  हैं  ,  भौर

 (घ)  यदि  हां,  तो  उस  का  ब्यौरा  क्‍या

 है?

 सूचना  शोर  प्रसारण  बंती  (शा०  कत-

 कर)  :  (क)  से  (घ)'  एक  विवरण  सभा

 कीं मझ  पर  रखा  जा  रहा  है|  [देखिये  परि-

 दिष्ट  2,  धनुबन्ध  संख्या  २७].
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 Durgapur  Fertilizer  Plant

 (Shri  Arjun  Singh  Bhadauria:
 #536.  Shrimati  Renu  Chakravartty:

 |  Shri  P.  C,  Borooah:

 Will  the  Minister  of  Commerce  and
 Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  several  U.S.A.  firms
 have  decided  to  erect  and  operate
 Durgapur  Plant  of  Fertilizers  in  West
 Bengal;  and

 (b)  if  so,  the  ratio  of  the  Indian
 and  foreign  capital?

 The  Deputy  Minister  of  Commerce
 and  Industry  (Shri  Satish  Chandra):
 (a)  and  (b).  Negotiations  are  in
 progress  between  the  West  Bengal
 Government  and  a  consortium  of
 American  firms  for  the  erection  and
 operation  of  a  fertilizer  plant  at
 Durgapur.  No  agreement  has  so  far
 heen  signed.

 Tarapore  Atomic  Power  Station

 Shrimati  Renu  Chakravartty:
 [  Shri  0.  C.  Sharma:

 Shri  Rameshwar  Tantia:
 Shri  Goray:

 °537./  Shri  Ajit  Singh  Sarhadi:
 Shri  Muhammed  Elias:
 Shri  P.  C.  Borooah:
 Shri  Aurobindo  Ghosal:
 Sardar  Iqbal  Singh:

 Will  the  Prime  Minister  be  pleased
 to  state:

 =
 (a)  at  what  stage  is  the  proposed

 agreement  for  co-operation  between
 India  and  the  Soviet  Union  in  the
 peaceful  uses  of  atomic  energy:

 (b)  whether  this  will  include  the
 building  of  the  proposed  300  kw.  nu-
 clear  powcr  station  at  Tarapore  near
 Bombay:  and

 (cy  the  countries  from  which
 tenders  have  been  received  for  this

 (a)  to  (c).  It  is
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 not  in  the  public  interest  to  disclose
 this  information  in  the  present  stage.

 Canada-India  Reactor

 (  Shri  Wodeyar:
 #538. {  Shri  Agadi:

 |  Shri  P.  ©,  Borooah:

 Will  the  Prime  Minister  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 India-Canada  Reactor  was  stopped;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;

 (c)  what  is  the  total
 and

 investment;

 (d)  what  are  the  annual  recurring
 expenses?

 The  Parliamentary  Secretary  to  the
 Minister  of  External  Affairs  (Shri
 Sadath  Ali  Khan):  (a)  The  Canada-
 India  Reactor  attained  criticality  for
 the  first  time  on  July  10,  960.  After
 that,  it  was  in  continuous  operation
 till  September  1960,  when  it  was  shut
 down  for  a  period  of  4  weeks  to  make
 modifications  to  the  emergency  cool-
 ing  water  system  and  the  ventilation
 system  as  required  by  the  Hazards
 Evaluation  Committee.  After  com-
 pletion  of  these  modifications,  the
 reactor  was  again  started  in  Novem-
 ber,  1960,  and  has  been  in  continuous
 operation.

 (b)  During  normal  operation,  the
 reactor  ig  stopped  a  number  of  times
 for  making  various  minor  modifica-
 tions,  removal  of  fuel  rods,  checking
 of  interlocks,  alarm  system  and  trip
 circuits,

 (c)  India’s  total  capital  investment
 ig  estimated  at  about  Rs,  5.60  crores.
 Canada  has  contributed  roughly  the
 same  amount  towardg  the  project.

 (d)  The  annual  recurring  expendi-
 ture  on  the  operation  of  the  reactor
 on  the  basis  of  continuous  full  power
 operation  is  estimated  at  Rs.  20  lakhs
 exclusive  of  the  cost  of  uranium
 required  to  feed  the  reactor  which
 will  depend  upon  the  burn  up
 achieved.
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 Import  of  Raw  Silk

 "539,  Shri  Tyagi:  Will  the  Minister
 of  Commerce  and  Industry  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  the  total  amount  of  raw-silk
 imported  during  the  year  960  and
 the  amount  proposed  to  be  imported
 during  1961;  and

 (b)  what  is  the  method  of  its  dis-
 tribution?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhal  Shah):  (a)  and  (b),  2.38
 lakh  lbs.  valued  at  Rs.  46.04  lakhe
 (c.i.f.)  in  1960,  and  about  3.5  lakh  Ibs.
 valued  at  Rs.  80  lakhs  (c.i.f.)  approxi-
 mately  in  ‘1961.

 Imported  raw  silk  is  distributed  by
 the  Central  Silk  Board  among  actual
 users  through  the  State  Governments
 and  recognised  co-operative  Associa-
 tions  of  consumers,  and  the  exporters
 entitled  for  allotments  under  ‘Export
 Promotion  Scheme’.

 Press  Conference

 °540.  Shri  M.  है.  Thakore:  Will  the
 Minister  of  Information  and  Broad-
 casting  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  press  brieflings
 and  press  conferences  held  during  the
 month  of  January,  1961.

 (b)  the  names  of  press  correspon.
 dents  invited  at  the  press  briefing:
 given  by:

 (l)  The  World  Bank  repre-
 sentatives,

 (2)  The  spokesmen  of  the  Rajl-
 way  Ministry,  and

 (3)  The  spokesmen  of  the
 Planning  Commission:

 (९)  whether  any  representation  in
 this  regard  has  been  sent  by  the
 Press  Association  to  the  Press  Infor-
 mation  Bureau  and  action  taken  on
 the  same;

 (d)  the  reasons  for  giving  over.
 emphasis  to  English  newspapers  at
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 (e)  the  general  policy  adopted  re-
 garding  press  briefings  and  press
 conferences;  and

 (f)  the  steps  being  taken  by  the
 Information  Ministry  to  see  that
 adequate  representation  is  given  to
 Indian  language  newspaper  repre-
 sentatives?

 The  Minister  of  Information  and
 Broadcasting  (Dr.  Keskar):  (a)  Five
 Press  Conferences  and  three  Press
 Briefings  were  arranged  during  the
 month  of  January,  1961.

 (b)  A  statement  is  laid  on  the  Table
 of  the  House.  [See  Appendix  II,  an-
 nexure  No,  28].

 (c)  No,  Sir.

 (d)  to  (f).  A  statement  is  laid  on
 the  Table  of  the  House.  [See  Ap-
 pendix  II,  annexure  No.  28].

 सूत  के  बाम

 की  लब  प्रभाकर  :
 ग, ३64

 {3  है, .. अ  बोल ।

 ब्या  बाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताते

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  हथ-
 करधा  उद्योग  में  काम  भाने  वाले  सूत  के  दाम

 अ्रप्रत्याशित  द्ह्प  से  बढ़  गये  हैं  ;  भौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  दामों  को  गिराने  के

 लिये  सरकार  द्वारा  क्‍या  प्रयत्न  किये  आ  रहे

 हैं?

 उच्योग  मंत्री  (भी  मनुभाई  झाह)  :

 (क)  झौर  (ख)  इस  बारे  में  दिल्ली  के

 हथ-करघा  बुनकरों  की  शोर  से  कोई  भी

 प्रम्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुभा  है  । फिर  भी  यह

 कहा  जा  सकता  हैं  कि  वाणिज्य  तथा  उच्चोग

 मंत्री  ह्वारा  २१-१२-१६६०  को  लोक  समा

 में  की  गयी  घोषणा  के  पदचात,  मारतीय

 कपड़ा  मिल  संघ  ने  !  जनवरी,  १६९६१  से

 सूत  के  दामों  में  प्ौर भी  कमी  करने की  घोषणा

 की  है।  मोटे तौर  पर  यह  कमी  २  से  ४  प्रतिष्षत

 लक  की  गई  है  झोर  ज्ञात  हभा  है  कि  सभी

 मुख्य  बाजारों  में  हन  कम  दामों  पर  साथारणत:

 सूत  उपलब्ध  है  ।

 कांगो

 YTD.  श्री  जगदोदा  प्रवस्थी  :  क्‍या
 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  संयुक्त
 झरब  गणराज्य  के  राष्ट्रपति  ने मारत  सरकार
 से  लिखित  प्रनुरोध  किया  है  कि  कांगों  में

 लुमुम्बा-समर्थक  स्टेनलेविल  सरकार  को
 मान्यता  दी  जाय  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  सरकार  को  उस  के
 सम्बन्ध  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  हैं  ;  शौर

 (ग)  क्‍या  सरकार  स्टेनलेविल  सरकार
 को  मान्यता  देने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर

 रही  है  ?

 चेवेधिका  कार्य  संत्रो  के समा-सनच्चिव  श्लो
 aren  welt  wt)  :  (क)  से  (ग).  विभिन्न
 देशों  से.  जिन  में  बंयुक्त  धरन  गणराज्य
 सम्मिलित  है,  सुझाव  पाये  हैं  कि  भारत
 सरकार  श्री  गिड़ेंगा  के  नेतुव  में  स्टेनलेविल
 सरकार  को  मान्यता  दे  ।  मारत  सरकार  ने

 यह  विचार  व्यक्त  किया  है  कि  ब  जो  महत्व-
 पूर्ण  प्रघन  है  वह  कांगो  में  किसी  'विद्षेष  सरकार
 को  मान्यता  देने  का  नहीं  है  बल्कि  यह  है  कि

 सुरक्षा  परिषद्‌  ने  कांगो  पर  हाल  में  जो
 प्रस्ताव  पास  किया  है  उस  का  समर्थन  किया

 जाय  पौर  उस  प्रस्ताव  के  भ्नुसार  कारंवाई
 का  समन्वय  किया  जाय  ।

 Sub-Soi]  Water  in  Delhi

 "544,  Sardar  Iqbal  Singh:  Will  the
 Minister  of  Works,  Housing  and  Sup.
 ply  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Nationa]  Buildmg
 Construction  Corporation  has  entered
 into  a  contract  with  Government  of
 India  to  bring  down  the  sub-sail
 water  in  Delhi;  and

 (b)  if  so,  the  details  of  this  con.
 tract?
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 The  Deputy  Minister  of  Works,
 Housing  and  Supply  (Shri  Ani!  K.
 Chanda):  (a)  and  (b).  The  National
 Buildings  Construction  Corporation
 Limited  has  entered  into  a  contract
 with  the  Central  Public  Works  De-
 partment  to  construct  287  pump  houses
 in  the  New  Delhi  area.  The  pump
 houses  are  intended  for  pumping  out
 water  from  287  tube  wells  sunk  by
 the  Sub-Soil  Water  Division  of  the
 Central  Public  Works  Department
 through  a  separate  agency  for  lower-
 ing  the  sub-soil  water  level  in  New
 Delhi  area.

 2.  The  work  was  given  to  the  Cor-
 poration  by  negotiation  @15.56  per
 cent  above  the  estimated  cost  which
 is  however,  |  per  cent.  below  the
 lowest  tender  received  by  the  Sub-
 Soil  Water  Division  of  the  Central
 Public  Works  Department.  The  value
 of  the  contract  is  Rs,  3,18,587.36  nP.
 The  stipulated  time  of  completion  is
 three  months  from  the  date  of  com-
 mencement  viz.,  January  20,  96I.

 रेडियो  शादि  का  काला  बाजार

 *yvy.  शी  म०  ला०  हिवेदों  :  क्‍या
 वाजिक्य  तवा  उधोग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि

 कुछ  रेडियो  निर्माता  उपभोक्ता  प्रायातकों  के
 नाम  लाइसेंस  ले  कर  रेडियो  भौर  उस  के

 पुर्जे  कालाबाज़ार  में  बेच  देते  हैं  ;

 (ख)  क्‍या  सरकार  ने  इस  कालेबाजार,
 को  रोकने  का  कोई  उपाय  सोचे  हैं  ;  शौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  उन्हें  कब  तक  कार्या-
 म्बित  किया  जायेगा  ?

 उत्ोम  मंत्री  श्  अगुमाई  शाह)  :

 (क)  जी  नहीं  ।  सरकार  के  देखने  में  ऐसा
 कोई  मामला  नहीं  झाषा  है  i

 (ख)  शौर  (म)  & ।.. ड  ही  नहीं  उठते  ।
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 Prompt  Disposal  of  Applications  from
 Public

 Shri  Harish  Chandra
 Mathur:

 Shri  Hem  Barua:
 Shri  P.  G.  Deb:

 |  Shri  S.  A.  Mehdi:
 |  Dr.  Vijaya  Ananda:

 Will  the  Prime  Minister  be  pleased
 to  state:

 "546,

 (a)  whether  Government  have  issu-
 ed  any  specia)  directive  setting  time-
 limit  for  the  disposal  of  applications
 from  public  in  various  Departments;

 (b)  what  is  the  nature  of  the  direc-
 live  and  guidance  given  therein;  and

 (c)  what  steps  are  being  taken  for
 its  effective  implementation?

 The  Deputy  Minister  for  External
 Affairs  (Shrimati  Lakshmi!  Menon):
 (a)  to  (ec),  No  special  directive  has
 been  issued  by  Government.  A  sug-
 gestion  to  this  effect  has  been  made
 by  Director,  O&M,  to  the  Ministries.
 The  specific  proposal  is  that  Heads  of
 Departments  should  fix  time  limits  in
 their  discretion  depending  upon  cir-
 cumstances  and  availability  of  per-
 sonnel.  These  time  limits  should  be
 freely  advertised.  The  suggestion  is
 being  examined  by  the  Ministries.  In
 this  connection,  I  would  also  refer  to
 paragraph  2(v)  of  the  statement  laid
 on  the  Table  of  the  House  on  the  28th
 February  96i,  in  reply  to  Starred
 Question  No.  413,

 Celling  Fans  in  Government  Quarters
 im  Delhi

 Shri  Ram  Krishan  Gupta:

 1  Shri  Bhakt  Darshan: -  Shri  Naval  Prabbakar:
 q  Sari  Subimans  Ghose:

 Will  the  Minister  of  Works,  Housing
 and  Supply  be  pleased  to  refer  to  the
 reply  given  to  Unstarred  Question  No.
 243  on  the  2list  December,  960  and
 state  the  decision  taken  with  regard
 to  the  question  of  providing  the  second
 ceiling  fan  in  two-roomed  Govern-
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 ment  quarters  in  Delhi  and  New
 Delhi?

 The  Deputy  Minister  of  Works,
 Housing  and  Supply  (Shri  Anil  K.
 Chanda):  The  matter  is  still  under
 consideration.

 अदोक्ष  होटलम  परोस्ता  जाने  बाला
 गोमांस

 ्

 प्रकाशबीर  शास्त्री

 ची  जगदीदा  प्रबस्थी  :

 थी  मग  Wo  ठाकुर  :

 पंडित  ब्रजनारायण  जेद :

 की  बाजपेयों  :

 शी  fo  Wo  सेठ  :

 ष्भी  Ho  ato  सिंह  :

 ्  प्रहावीर  त्यागी

 क्या  निर्माण,  ‘Orere  झोर  समरण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  के
 भ्रशोक  होटल  में  गोमांस  परोसा  जाता  है;

 (@)  यदि  हां,  तो  क्या  यह  भी  सच  है
 कि  होटल  के  झधिकारियों  ने  ग्रागामी  वर्ष  में
 गोमांस  के  सम्भरण  के  लिये  टेंडर  मांगे  हैं
 झौर  गाय  के  प्रत्येक  भंग  के  मांस  के  लिये

 झलग-प्रलग  टेंडर  मांगे  गये  हैं;

 (ग)  क्‍या  गोमांस  दिल्ली  से  ही  लिया
 जायेगा  प्रथवा  किन्हीं  अन्य  राज्यों  से  भी
 मंगाया  जायेगा;

 *y¥c.
 A.

 (घ)  सरकार  ने  उक्त  होटल  को
 गोमांस  परोसने  की  प्रनुमति  किन  कारणों  से

 दी;

 (8)  क्या  दिल्‍ली  शौर  नई  दिल्ली  के

 कुछ  प्रत्य  होटलों  को  भी  गोमांस  पकाने

 धौर  खिलाने  की  प्रमुमति  है;  भौर

 (च)  यदि  हां,  तो  उनके  नाम  क्या  हैं?

 निज,  wrere  झौर  संजरण  पलती

 (जी  झलिल  go  चन्दा)  :  (क)  से  (7)
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 अशोक  होटल  में  ठहरने  वाले  लोगों  में  से  ६०

 प्रतिक्षत  विदेशी  होते  हैं  ।  उनमें  से  प्रनेक

 गोमांस  से  बने  व्यंजन  परोसा  जाना  पसन्द
 करते  हैं।  ये  व्यंजन  उन  लोगों  में  काफ़ी  लोक-
 प्रिय  से  हैं।  इसलिए  अशोक  होटल  में,  दिल्‍ली

 के  प्रन्य  होटलों  की  भांति,  गोमांस  से  बने

 व्यंजन  परोसे  जाते  हैं,  किन्तु  केवल  उन्हीं
 लोगों  को,  जो  उनके  लिए  आडेर  देते  हैं  ।

 गोमांस  दिल्‍ली  से  बाहर  के  क्षेत्रों  से  प्राप्त

 किय  जाता  है  1  सदा  की  भांति  गोमांस  की

 भ्रावप्यक  मात्रा  के  संभरण  के  लिए  टेंडर

 मांगे  गये  हैं  |  दिल्‍ली  में  गोमांस  के  प्रयोग  की

 न  तो  संविधिक  रूप  से  और  न  कार्यपालिका
 के  किसी  प्रादेश  द्वारा  मनाहीं  है  ।  इसलिए
 दिल्‍ली  में  किसी  भी  होटल  को  इस  बात  के

 लिए  ग्रनुमति  लेने  की  पग्रावश्यकता  नहीं  है  ।

 Machine  Tool  Factories

 Shri  S.  M.  Banerjee:
 Shri  Jagdish  Awasthi:

 L  Shri  Tangaman!:

 Shri  P.  C.  Borooah:

 "549,

 Will  the  Minister  of  Commerce  and
 Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  two  more  Machine
 Tools  Factories  are  proposed  to  be
 set  up  under  the  Thirg  Five  Year
 Plan  in  the  public  sector;

 (b)  if  so,  where;

 (c)  with  what  capacity;

 (d)  whether  it  is  a  fact  that  East
 Germany  has  agreed  to  help  in  setting
 up  certain  machine  tool  industry  both
 in  public  and  private  sectors;  and

 (e)  if  so,  the  details  thereof?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhal  Shah):  (a)  to  (९),  Setting
 up  of  two  more  medium  type  machine
 tool  factories  in  the  public  sector
 during  the  Third  Five  Year  Plan  is
 under  consideration.  The  Hindustan
 Machine  Tools  Limited  have  been
 entrusted  with  the  task  of  drawing  up
 projects  for  the  setting  up  of  these
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 factories.  The  estimates  of  cost,  selec-
 tion  of  sites  etc.  are  under  examina-
 tion  by  the  Hindustan  Machine  Tools.

 2.  The  German  Democratic  Republic
 have  offered  to  collaborate  in  the
 setting  up  of  a  machine  tool  factory.
 A  draft  agreement  has  been  drawn  up
 setting  out  the  terms  of  collaboration.
 The  agreement  is  proposed  to  be
 signed  in  East  Germany  after  an
 Indian  delegation  visits  the  Leipzig
 Fair,  where  the  products  and  working
 of  German  Democratic  Republic
 machine  tool  industry  wil]  be  seen  by
 the  delegation.  And  the  delegation
 will  also  select  the  class  of  equipment
 to  be  taken  up  for  production  in  the
 new  Indian  factory  with  German
 Democratic  Republic  collaboration.

 M/s  Noakhali  Machine  Tools  (Pri-
 vate)  limited  Calcutta,  who  have  al-
 ready  been  licensed  to  manufacture
 Machine  Tools,  have  also  put  up  a
 proposal  to  enter  into  technica]  col-
 laboration  with  M/s  VEB  WEMA  of
 German  Democratic  Republic  repre-
 sented  by  LIMEX  for  the  manufac-
 ture  of  lathes.  The  proposal  is  being
 examined.

 Prices  of  Cars

 डे  {  Shri  Morarka:
 “1  Shri  Nathwani:

 Will  the  Minister  of  Commerce  and
 Industry  be  pleased  to  refer  to  the
 reply  given  to  Unstarred  Question  No.
 294  on  the  2ist  December,  900  and
 state:

 (a)  whether  the  prices  of  cars  pro-
 duced  in  India  have  increased  during
 the  last  3  years;

 (b)  if  50,  the  increase  sanctioned  by
 Government  from  time  to  time;  and

 (९)  whether  Government  have  any
 machinery  to  check  the  quality  of
 these  vehicles’
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 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubha!  Shah):

 (a)  and  (b),  During  the  last  three
 years  the  folowing  increases  in  the
 prices  of  cars  have  been  alinwed  by
 Government:—

 Amount  Date  when  in-
 Name  of  Car  of  crease  allowed

 increase
 allowed

 re  Hindustan  Rs.

 Ambassador  300  January  959

 2.  Fiat  ‘i200°  as’  March  959
 3000  March  1960,

 3.  Standard  ‘:0’  30  March  959

 N.B.—
 (i)  The  increased  of  Rs.  28|Re,  30

 and  Ras  000  allowed  in  the
 prices  of  al]  cars  Was  on  ac-
 count  of  levy  of  excise  duty
 on  tyres  and  on  vehicles  res-
 pectively.

 (ii)  In  February  1960,  Standard
 Motor  Product,  of  India,
 Madras,  Were  allowed  to  mar-
 ket  a  Geluxe  model  of  Sitan-
 dard  ‘l0'  car  with  extra  ac-
 cessorie:  ata  price  higher
 than  that  of  the  basic  model
 by  Rs.  700  per  car.

 (iii)  A  voluntary  reduction  of  Rs.
 200  in  the  prices  of  Fiat  ‘]]00'
 and  Standard  ‘I0°  cars  was
 made  by  the  manufacturers
 in  May  1960.

 (९)  No,  Sir.  The  car  manufactur-
 ers  themsetves  have  adequate  ftacili-
 ties  for  testing  the  quality  cf  the
 vehicles  before  they  leave  the  factory.
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 Rise  in  Level  of  Sub-Soil  Water  in
 Dethi

 f  Shrimati  Ha  Palchoudhuri:
 ‘|  Shri  Aurobindo  Ghosal:

 Will  the  Minister  of  Works,  Housing
 and  Supply  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  rise  in
 the  level  of  sub-soil  water  in  Delhi
 has  become  a  pvtential  danger  to
 some  of  the  existing  buildings  in  New
 Delhi;  ang

 “55l.

 (b)  If  so,  details  of  steps  taken  to
 deal  with  the  situation  and  the  results
 achieved?

 The  Deputy  Minister  of  Works,
 Housing  and  Supply  (Shri  Ani)  K.
 Chanda):  (a)  No,  Sir.  Some  damp-
 ness  in  foundations  and  lower  portion
 of  super-structures  in  some  buildings
 in  New  Delhi  has,  however,  been
 observed.

 (b)  On  the  recommendations  of  an
 Expert  Committee  appointed  for  the
 purpose,  steps  have  been  taken  for
 (i)  sinking  of  about  300  tube  wells  in
 the  affected  areas  for  pumping  out
 sub.soil  water,  (ii)  construction  of
 special  underground  drainage  system
 for  the  Central  Vista  lawns,  (iii)  re-
 grading  of  lawns  and  open  spaces  for
 improving  surface  drainage,  (iv)  ecu-
 nomy  in  the  use  of  unfiltered  water
 for  irrigation,  (v)  improvements  in
 the  general  surface  drainage  system
 by  the  local  bodies,  etc.  It  is  too
 early  yet  to  assess  the  results  achiev-
 ed;  the  general]  indications,  however,
 are  satisfactory.

 Supply  of  Manganese  Ore  under
 Barter  Agreement

 "558,  Shri  Vidya  Charan  Shukla:
 Will  the  Minister  of  Commerce  and
 Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  negotiations  of  the
 prices  of  the  manganese  ore  to  be
 supplied  to  USA  under  the  Barter
 Agreement  have  been  completed;  and

 (७)  if  so,  the  results  thereof?
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 The  Deputy  Minister  of  Commerce
 and  Industry  (Shri  Satish  Chandra):
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  It  is  not  in  the  business  interest
 of  the  Corporation  to  disclose  the
 prices.

 Camp  Refugees  in  Bankura,  Birbhum
 and  Midnapur

 “553.  Shri  Muhammed  Elias:  Will
 the  Minister  of  Rehabilitation  and
 Minority  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  notice  has  been
 issued  to  the  camp  refugees  of  Ban.
 kura,  Birbhum  and  Midnapur  to  quit
 their  camps;  and

 (b)  if  sa,  what  is  the  reason?

 The  Minister  of  Rehabilitation  and
 Minority  Affairs  (Shri  Mehr  Chand
 Khanna):  (a)  Of  the  4,951  displaced
 families  living  in  camps  in  Bankura,
 Birbhum  and  Midnapore  districts  on
 the  3lst  December,  1960,  the  West
 Bengal  Government  are  reported  te
 have  notified  1,207  families  to  move  to
 Dandakaranya  for  resettlement  or  to
 leave  the  camps.

 (b)  It  was  hoped  that  agriculturist
 familics  in  camps  in  West  Bengal
 would  voluntarily  move  to  Danda-
 karanya  for  re-settlement.  This  not
 having  been  successful,  it  was  decid-
 ed  to  notify  families  to  move  to
 Dandakaranya  to  the  extent  that
 there  were  vacancies  there  for  re.
 habilitation.  This  step  has  been
 taken  in  consultation  with  the  State
 Government  in  order  to  induce  move-
 ment  of  camp  families  to  Danda-
 karanya.

 Allotment  of  Accommodation  to  Gev-
 ernment  Employees

 Will  the  Minister  of  Works,  Heusing
 and  Supply  be  pleasad  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  large
 number  of  Central  Government  e¢m-
 ployees  who  have  completed  ten
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 years’  service  at  New  Delhi  have  not
 yet  been  allotted  Government  accom-
 modation;

 (b)  whether  in  the  past  Govern-
 ment  had  taken  a  decision  tu  allot
 accommodation  out  of  turn  to  all  such
 employees  as  had  completed  ten  years’
 service  at  New  Delhi;  and

 (c)  whether  the  employees  who
 have  completed  ten  years’  service  on
 Ist  January,  96]  will  be  similarly
 allotted  accommodation  out  cf  turr
 in  the  new  colonies  nearing  comple-
 tion?

 The  Deputy  Minister  of  Works,
 Housing  ang  Supply  (Shri  Anil  K.
 Chanda):  (a)  No.  The  number  of  such
 employees  very  small  compared  to
 the  total  number  of  Government  ser-
 vants  entitled  to  the  accommodation
 in  the  General  Pool.

 (b  No.

 (c)  Does  not  arise.

 Chinese  Fortresses  near  Longju
 Shri  Raghunath  Singh:
 Shri  Ram  Krishan  Gupta:

 9555.  Shri  Assar:
 Shri  S|  N.  Ramaul:
 Shri  D.  C.  Sharma:

 Will  the  Prime  Minister  be  pleased
 to  state  whether  it  is  a  fact  that  the
 Chinese  are  building  new  fortresses
 two  miles  north  of  Longju?

 The  Parliamentary  Secretary  to  the
 Minister  of  External  Affairs  (Shri
 Sadath  Ali  Khan):  We  have  no  inr-
 formation.

 Production  of  Cloth

 “S56.  Shri  Harieh  Chandra  Mathur:
 Will  the  Minister  of  Commerce  and
 Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  production  pro-
 gramme  of  cloth  during  the  next  two
 years  and  steps  taken  for  the  purpose;
 and

 (b)  to  what  extent  has  production
 incressed  since  779577

 The  Minister  of  Industry  (Shari
 Manubhail  Shah):  (ay  Production  pro-
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 gramme  of  cloth  is  not  fixed  on  an  an-
 nual  basis,  A  target  of  9300  million
 yards  of  cotton  cloth  is,  however,  en-
 visaged  in  the  Third  Five  Year  Plan.

 It  is  proposed  to  achieve  this  target
 by  taking  the  following  steps:—

 (i)  An  adequate  expansion  in
 the  mill  sector;

 (ii)  Intensive  working  in  the
 decentralised  sector;

 (iii)  Adequate  expansion  in  the
 spinning  sector  to  ensure  the  sup-
 ply  of  2250  million  lbs.  of  yarn
 which  will  be  required  to  produce
 9300  million  yards  of  cloth.
 (b)  The  following  are  the  compara-

 tive  figures  of  production  for  the
 period  from  957  to  1960;

 In  Million  yards
 Mills  Handloom  Power-  ‘Total

 loom

 957  5.3I7°42  1,678 03,  303°00  T2QR 45 45
 3958  4.926°97  I,820°40  335°CO  7,07H'37
 989  46925° 43  2,9I8°97  352°00  7,I94°80

 I960  §.044°I9(P)  2,289-46/R)  7.29765
 P—  Provisional.
 K—Fatimated.

 ऊस  के  गोलों  का  उत्पादन

 +  YL.  sit  प्रकाषाधीर  शास्जी  :  क्‍या

 बाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्‍्त्री  यह  बताते  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  कया  लुधियाना  के  उद्योगपतियों
 का  7क  शिप्टमण्डल  ऊन  के  गोलों  का  उत्पादन

 बढ़ाने  के  सम्बन्ध  सें  सरकार  से  मिला  था

 ख्)  क्‍या  उक्त  लिसल्टमण्डल  ने  ऊन

 के  गोलों  के  निर्माण  के  लि!  ऐसे  किसी  सह-
 कारी  कारस्थाने  की  स्थापना  के  मम्बन्ध  मे

 बातचीत  की  थी  जिसकी  उत्पादन  क्षमता  vo

 लाख  पौंह  हो  .

 (ग)  कया  ऐसे  कारत्याने  की  स्थापना

 में  सरकार  भी  कुछ  सहयोग  देते  का  जिचार

 कर  ग्ही  है;  जौर

 (थ)  यदि  हां,  तो  इस  विषय  में
 ब्य  तक  निर्भय  हो  जाते  की  भागा  है  ?
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 wer  संत्री  ष्मी  सनुभाई  शाह)
 (क)  से  (घ).,  सरकार  ने  कुछ  समम

 पहले  उद्योग  (विकास  तथा  नियमन)  अधि-

 नियम,  १६५१  के  अधीन  लुधियाना  की  एक

 सहकारी  समिति  को  प्रतिवष  ५०  लाख  पौंड
 ऊन  के  गोले  बनाने  का  लाइसेंस  देने  का निएचय

 किया  था  ।  चूकि  प्रस्तावित  समिति  के  उप-

 नियमों  में  कुछ  संशोधन  करने  की  जरूरत

 थी,  इसलिये  लाइसेंस  जारी  नहीं  किया  जा
 सका  ।  हस  बारे  में  कई  बार  बातचीत  की
 जा  चुकी  है  ।  ज्ञात  हुआ  है  कि  समिति  की

 रजिस्ट्री  हो  चुकी  है  पर  भ्रत्र  भी  कुछ  झौप-
 जारिक  काम  पूरे  किये  जाने  हैं  जिनके  बाद  ही
 साइमेंस  जारी  करने  तथा  श्मन्प  विस्तुत  बातों
 के  बारे  में  प्रन्तिम  निणेय  किया  जायेगा  ।

 Claims  for  damages  by  Sindri
 Fertilizers

 °558,  jf  Shri  Morarka:
 |  Shri  Rajeswar  Patel:

 Will  the  Minister  of  Commerce  and
 Industry  be  pleased  to  state:

 (8)  the  total  amount  of  the  claim
 M/s.  Sindri  Fertilizers  have  preferred
 for  damages  from  Montecatini  of  Italy
 for  late  installation  of  the  plant  and
 machinery;  and

 (b)  what  is  the  total  loss  in  pro-
 duction  due  to  the  late  installation  of
 the  plant  and  machinery?

 The  Deputy  Minister  of  Commerce
 and  Industry  (Shri  Satish  Chandra):
 (a)  Rs.  19,50,000.

 (b)  According  to  calculations  made
 by  the  factory  management,  the  toss
 in  the  production  due  to  delay  in  in-
 atallation  works  out  to  5,250  tons  of
 urea  and  30.000  tons  of  double  salt.

 Facilities  for  Labourers  at  Korba
 Coalfields

 *558.  Shri  Vidya  Charan  Shukla:
 Will  the  Minister  of  Labour  and  Em-

 ployment  be  pleased  to  state:
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 (a)  whether  it  is  a  fact  that  re
 presentations  have  been  made  on  be-
 half  of  the  labour  engaged  at  the
 Korba  Coalfields  in  Madhya  Pradesh
 about  the  lack  of  proper  facilities  at
 their  camps;  and

 (b)  if  so,  what  steps,  if  any,  have
 been  taken  to  redress  their  grievan-
 ces?

 The  Deputy  Minister  of  Labour
 (Shri  Abid  Ali):  (a)  and  (b).  This
 question  will  be  answered  on  a  later
 date  by  the  Minister  for  Steel,  Mines
 and  Fuel  as  the  subject  is  within  the
 sphere  of  the  said  Minister.

 Portuguese  Unit  of  A.LR.

 *560.  Shri  Muhammed  Elias:  Will
 the  Minister  of  Information  and
 Broadcasting  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  lady
 announcer  in  the  Portuguese  Unit  of
 ALR.  refuses  to  announce  the  com-
 ments  which  are  prepared  by  her  col-
 leagues  who  are  specialised  Goan
 staff:

 (b)  if  so,  what  is  the  reason  §  and
 what  action  has  been  taken  against
 her;  and

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  the
 External  Affairs  Ministry  has  instruct-
 ed  the  A.LR.  not  to  announce  any
 criticism  on  the  activity  of  Salazar
 Government  and  concentrate  only  on
 Goa?

 The  Minister  of  Information  and
 Broadcasting  (Dr.  Keskar):  (a)  and
 (b).  Some  complaints  have  been  made
 of  the  type  mentioned  by  the  Hon'ble
 Member  and  I  am  having  the  matter
 enquired  into  Officers  working  in
 the  various  units  have  to  follow  cer
 tain  rules  and  regulations  and  a  code
 of  discipline  and  if  there  is  any  viol-
 ation  of  rules,  suitable  disciplinary
 steps  will  be  taken.
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 (९)  No,  Sir,  this  is  not  correct.

 Ball  and  Roller  Bearings  Projects

 Shri  Raghunath  Singh:
 *561.  /  Shri  D.  com  Sharma:

 Shrimati  Ila  Palchoudhuri:

 Will  the  Minister  of  Commerce  and
 Industry  be  pleased  to  state  whether
 Rupees  8  crores  ball  and  roller  bear-
 ings  project  proposed  to  be  financed
 out  of  the  latest  Russian  credit  is  like-
 ly  to  be  dropped  out  because  of  the
 inadequacy  of  the  Russian  credit  to
 meet  the  foreign  exchange?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  As  the  Soviet  or-
 ganisations  are  at  present  actively  en-
 gaged  in  modernising  their  own  Ball
 and  Roller  bearings  plants,  the  USSR
 Representatives  suggested  the  post-
 ponement  of  consideration  of  this  pro-
 ject  till  such  time  when  the  Soviet
 organisations  are  in  a  position  to  col-
 laborate  with  us.

 Passports  to  Visit  Pakistan

 992,  Shri  D.  C.  Sharma:  Will  the
 Prime  Minister  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  applications  re-
 ceived  in  1960-61  90  far  from  Indian
 citizens  for  passports  to  go  to  Pakis-
 tan  to  see  their  relations  who  are
 citizens  of  Pakistan;

 (b>  the  number  of
 granted;

 applications

 (c)  the  number  of  applications  still
 under  consideration;  and

 (d)  the  number  of  applications  re-
 jected?

 The  Prime  Minister  and  Minister  of
 Externa!  Affairs  (Shri  Jawaharial
 Nehru):  (a)  67,614.

 (b)  47,32I.
 fc)  19,976.
 (d)  317.

 N.B.  The  above  figures  (which  are
 upto  3lst  January,  96])  do  not  include
 information  in  respect  of  Assam,
 2064  (Ai)  LSD—3.
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 Kerala,  Maharashtra  and  West  Bengal
 States.  |

 Educated  Unemployment  in  Punjab

 893  Shri  D.  C.  Sharma:  Will  the
 Minister  of  Labour  ang  Employment
 b:  pleased  to  state  the  number  of
 persons  employed  from  amongst  the
 registered  unemployed  Graduates,
 intermediates  and  matriculates  in
 Punjab  during  July-December,  1960?

 The  Deputy  Minls‘er  of  Labour
 (Shri  Abid  All):

 No.  of  Placements
 Category  effected  during  July-

 December,  1960,

 (a)  (2)

 Matriculates  4,589
 Intermediates  425
 Graduates  1,088,

 Tora.  6,l02

 Slum  Clearance  Schemes  in  Delhi

 894.  Shri  D.  C.  Sharma:  Wil]  the
 Minister  of  Works,  Housing  and  Sup-
 Ply  be  p'eased  to  state  the  progress  in
 the  slum  clearance  Schemes  in  Delhi
 during  1960?

 The  Deputy  Minister  of  Works,
 Housing  and  Supply  (Shri  Anil  K.
 Chanda):  A  statement  giving  the  de.
 tails  of  slum  clearance  projects  for-
 mulated/implemented  by  the  Munici-
 pal  Corporation  of  Delhi,  since  the
 transfer  of  the  work  to  them  in  March
 959  and  the  progress  achieved  on
 these  projects  during  the  year  960  is
 laid  on  the  Table.  [See  Appendix  II,
 annexure  No,  29]  In  addition,  the
 Corporation  took  up  slum  improve-
 ment  work  in  37  slum-bastees  (includ-
 ing  provision  of  electric  facilities  in
 3  bastees)  and  I5  katras.
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 Newsprint

 895.  Shri  D.C.  Sharma:  Will  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  state:

 (a)  what  quantities  of  newprint
 have  been  allowed  to  be  imported
 from  Ist  September,  960  so  far  by—

 (i)  the  Indian  Express  Group  of
 Newspapers;

 (ii)  the  Times  of  India  Group;

 Gii)  the  Hindustan  Times  Group;
 (iv)  the  Statesman  Group;  and

 (v)  the  Hindu:

 (b)  the  foreign  exchange  allowed  to
 each  for  the  above  period;  and

 (c)  the  total  supplies  from  NEPA
 to  each  of  the  above  for  the  above
 period?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  to  (c).  Attention
 of  the  member  is  invited  to  the  ans-
 wer  given  to  his  Unstarred  Question
 No.  2259  on  the  7th  September,  960
 where  the  information  for  the  whole
 year  1960-61  was  given.  The  alloca-
 tion  of  newsprint  quotas  is  made  on
 yearly  basis  in  the  beginning  of  a
 year  and  it  is  therefore,  not  possible
 to  furnish  separate  figures  for  the
 period  lst  September,  960  to-date.

 Low  Income  Group  Housing  Scheme  in
 Punjab

 {  Shri  Ram  Krishan  Gupta:
 at  Shri  Daljit  Singh:

 Will  the  Minister  of  Works,  Hous-
 ing  and  Supply  be  p'eased  to  state:

 896

 (a)  the  amount  given  to  Punjab
 State  under  the  Low  Income  Group
 Housing  Scheme  during  the  Second
 Five  Year  Plan  period;

 (b)  whether  the  amount  has_  been
 fully  utilised;  and

 (c)  the  amount  actually  spent  dur-
 ing  the  Second  Five  Year  Plan  period
 (District-wise)?
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 The  Deputy  Minister  of  Works,
 Housing  and  Supply  (Shri  Anil  K.
 Chanda):  (a)  Out  of  their  Second
 Plan  allocation  of  Rs.  326°45  lakhs
 under  the  Low  Income  Group  Hous-
 ing  Scheme,  the  Government  of
 Punjab  have  drawn  8  sum  of
 Rs.  74°79  lakhs  in  the  first  four  years
 of  the  Plan,  while  another  sum  _  of
 Rs.  44:00  lakhs  has  been  allocated  to
 them  for  1960-61  under  the  Scheme.

 (b)  and  (c).  A  statement  indicating
 the  amounts  of  loans  disbursed  by
 the  State  Government  (district-wise)
 under  the  Scheme  from  the  Ist  April,
 956  to  the  3lst  of  December,  960  is
 laid  on  the  Table.  [See  Appendix  IT,
 annexure  No.  30].

 Loan  to  Punjab  under  Middle  Income
 Group  Housing  Scheme

 f  Shri  Ram  Krishan  Gupta:
 Shri  Daljit  Singh:

 Will  the  Minister  of  Works,  Housing
 and  Supply  be  pleased  to  state:

 897.

 (a)  the  amount  of  loan  given  to  the
 Punjab  State  under  the  Middle  In-
 come  Group  Housing  Scheme  during
 the  Second  Five  Year  Plan  period  so
 far;  and

 (b)  the  amount  actually  spent  dur-
 ing  the  above  period  (District-wise)?

 The  Deputy  Minister  of  Works,
 Housing  and  Supply  (Shri  Anil  KE.
 Chanda):  (a)  Rs.  104-85  lakhs.

 (b)  A  statement  showing  the  re-
 quired  information  §  is  laid  on  the
 Table.  [See  Appendix  II.  annexure
 No.  §]).

 Architecture  Section  in  W.H.  &  8.
 Ministry

 888.  Shri  V.  P.  Nayar:  Will  the
 Minister  of  Works,  Housing  and
 Supply  be  pleased  to  state  whether
 the  Architecture  Section  of  the  Works,
 Housing  and  Supply  Ministry  is
 understaffed  to  meet  the  full  require-
 ments  of  construction  of  Government-
 owned  and  Government-controlled
 bodies  and  if  so  to  what  extent?
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 The  Minister  of  Works,  Housing  and
 Supply  (Shri  हू,  0.  Reddy):  The
 strength  of  the  Architectural  Section
 of  the  Centra]  Public  Works  Depart-
 ment  is  related  to  the  work  which  the
 central  Public  Works  Department  is
 ordinarily  expected  to  undertake  as  the
 principal  construction  agency  for  the
 Ministries  of  the  Government  of  India.
 Assistance  is  given  to  the  extent
 Possible  to  other  organisations,  if  ask-
 ed  for.

 Trade  Delegations

 (Shri  Pangarkar:
 ‘|  Shri  Balmiki:

 Will  the  Minister  of  Commerce  and
 Industry  be  pleased  to  state:

 and  Agreements

 899.

 (a)  the  number  of  foreign  rade
 delegations  that  visited  India  and  the
 number  of  Indian  trade  delegations
 which  went  abroad  during  the  last
 three  months;  and

 (b)  the  names  of  countries  with
 whom  Trade  Agreements  have  been
 entered  into  in  1960-61  upto  the
 middle  of  February?

 The  Deputy  Minister  of  Commerce
 and  Industry  (Shri  Satish  Chandra):
 (a)  From  December,  960  to  February
 ‘1961,  three  foreign  trade/economic
 delegations  visited  India.  No  official-
 ly  sponsored  trade  delegation  was
 sent  abroad  during  the  same  period.

 (b)  Between  Ist  April,  960  and
 l4th  February,  1961,  trade  agreements/
 arrangements  were  concluded  bet-
 ween  the  Government  of  India  and
 the  Government  of  Czechoslovakia,
 Hungary,  Nepal,  Rumania  and
 Tunisia.

 Small  Scale  Industries  in  Maharashtra
 900,  Shri  Pangarkar:  Wil]  the  Min-

 ister  of  Commerce  and  Industry  be
 Pleased  to  state:

 (8)  the  number  of  small  scale  in-
 dustries  in)  Maharashtra  which  are
 gctting  assistance  from  the  Small  Scale
 Industries  Service  Institutes  (district-
 wise);  and
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 (b)  the  names  of  factories  and  the
 nature  of  assistance  given?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  and  (b).  A
 statement  is  laiq  on  the  Table.

 STATEMENT
 The  SIS,  Bombay  has  _  given

 technica]  assistance  to  850  small  in-
 dustrial  units  located  in  Maharashtra
 State.  The  number  is  tov  large  for  the
 names  of  the  individual  factories  to
 be  given  in  this  statement.  The  assist-
 ance  given  relates  to:—

 (a)  supply  of  lay-out  plan,  de-
 signs.

 (b)  suggestion  regarding  mach-
 inery  and  equipment,

 (c)  improvement  in  manufactur-
 ing  processes.

 The  industries  covered  are  diesel
 engines,  forging  and  die-casting,  auto-
 mobile  parts,  mill  stores  and  pipes,
 textile  machinery  parts,  cycle  and
 cycle  parts,  agricultural  implements,
 etc.

 Tea  Production  in  Assam

 90l.  Shri  Pangarkar:  Wil]  the  Minis-
 ter  of  Commerce  and  Industry  be
 pleased  to  statc:

 (a)  the  production  of  tea  in  Assam
 both  in  quantity  and  value  during  the
 years  958  to  960  (year-wisc);

 (b)  the  area  under  tea  cultivation
 in  each  of  the  above  years;  and

 (c)  the  quantity  and  value  of  tea
 exported  during  the  above  years  from
 Assam?

 The  Deputy  Minister  of  Commerce
 ang  Industry  (Shri  Satish  Chandra):

 (a)

 Production  Estimated
 Year  in  mn.  Iba  valuc  in

 crores

 Rs.
 Igsh  377°3  १97  35  )  Rongh  es-
 7959  377°2  Qh: 4s  }timatcs,
 I960  yao  ६  gi  |
 (Estimate)

 ®The  total  value  of  tea  produced  in  Assm  is  based  on  the  combined
 average  price  per  Ib.  for  Assam  teas  sold  ai  Calcutta  and  London  auctions
 during  the  respective  seasons.



 2881  Written  Answers

 (b)

 Year  Area
 (as  on  3r8t  March)  (in  acres)

 958  393,522
 I959  396,314
 960  396,335

 (९)  It  is  not  possible  to  give  statis-
 tics  regarding  exports  of  tea  from
 Assam  as  the  teas  are  shipped  through
 the  port  of  Calcutta  without  any  dis-
 tinction  based  on  the  State  of  origin.

 Techno-Economic  Survey  of  Andhra
 Pradesh

 902,  Shri  Rami  Reddy:  Will  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given
 to  Unstarred  Question  No.  557  on  the
 8th  Decembcr,  960  and  state:

 (a)  whether  the  economic  report
 relating  to  the  Techno-Economic  Sur-
 vey  of  Andhra  Pradesh  has  since  been
 finalisd;  and

 (b)  what  are  the  broad  details  of
 the  report?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  and  (b).  The
 survey  report  is  undertaken  by  the
 National  Council  of  Applied  Economic
 Research  at  the  instance  of  the  Andhra
 Government  and  is  still  under  pre-
 piration  by  the  Council.

 Government  Ceramics  Factory  In
 Andhra  Pradesh

 903.  Shri  Rami  Reddy:  Will  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  of
 Andhra  Pradesh  have  proposed  ex-
 pansion  of  the  Government  Ceramics
 Factory  at  Gudur  in  And@hra  Pradesh;

 (b)  what  would  be  the  capacity  of
 the  factory  after  expansion;

 (ec)  the  products  for  which  the  ex-
 pansion  programme  is  intended;  and

 (d)  when  is  the  expansion  pro-
 gramme  expected  to  be  completed?

 The  Minister  of  Industry  (Sbri
 Manubhai  Shah):  (a)  No  application
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 for  a  permission  under  the  Industries
 (Development  and  Regulation)  Act,
 95l,  to  effect  a  substantial  expansion
 to  the  existing  Government  Ceramic
 Factory  at  Gudur  has  been  received
 from  the  Government  of  Andhra  Pra-
 desh.

 (b)  to  (d).  Do  not  arise  in  view
 of  the  reply  to  part  (a)  above.

 Black-marketing  of  Dry  Milk  Powder

 904,  Shri  Kunhan:  Will  the  Minis-
 ter  of  Commerce  and  Industry  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Unstarred  Question  No,  825  on  the
 25th  November,  960  and  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 truck  driver  of  USL  7]  in  which
 the  milk  powder  was  transported  was
 not  called  to  give  evidence;

 (b)  whether  during  the  enquiry
 Secretary  of  the  Gram  Welfare
 Society  Tajpur  was  called  for  evi-
 dence;

 (c)  whether  it  is  qa  fact  that  the  Se-
 cretary  of  Gram  Welfare  Society  has
 alleged  that  200  boxes  of  milk  powder
 were  sold  in  black-market;  and

 (d)  if  so,  whether  further  enquiry
 by  some  independent  persons  will  be
 ordered?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  Yes,  Sir.

 (9)  I  have  no  information.  A
 statement  showing  the  names  of  the
 persons,  who  were  called  for  evidence
 is,  however,  laid  on  the  Table.

 STATEMENT

 l.  Shri  Abdul  Rahim  Ansari,
 Tajpur,

 2.  Shri  Mohammad  Shaheed,  S/o
 Ajimullah,  resident  of  Tajpur.

 3.  Shri  Abdul  Sattar  S/o  Shri  Ali
 Bux  Ansari,  resident  of
 Tajpur

 4.  Shri  Sagir  Ahmed,  resident  of
 Tajpur.

 5.  Shri  Sardar  Sampuran  Singh,
 Pradhan  Village  Sabha,
 Tajpur,
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 6.  Munshi  Shabbir  Ahmed  Ansari,
 resident  of  Tajpur.

 7.  Dr.  Bharat  Singh,  resident  of
 Tajpur;  and

 8.  Pandit  Raj  Krishna,  a  worker
 and  milk  Record  Keeper.

 (c)  The  allegation  was  that  200
 boxes  of  milk  powder  were  sold  in
 the  black-market.  The  complainant
 was  Shri  Abdul  Rahim  Ansari.

 (d)  This  is  a  matter  on  which  the
 final  decision  has  to  be  taken  by  the
 Saghan  Kshetra  Samiti,  Tajpur,  which
 is  a  Society  registered  under  the
 Societies  Registration  Act  or  by  the
 donors  of  the  milk  powder  alleged  to
 have  been  sold  in  the  black-market.
 However,  the  matter  has  been  brought
 to  the  notice  of  the  Uttar  Pradesh
 Government  for  necessary  action.

 Ambar  Charkha  in  U.P.

 905.  Shri  Sarju  Pandey:  Will  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  amount  given  year-wise  for
 propagation  of  Ambar  Charkha  in
 U.P.  State  during  the  Second  Five
 Year  Plan  period  so  far;

 (b)  the  production  made  so  far;
 and

 (c)  the  centres  opened  so  far?

 The  Minisier  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  A  statement
 containing  the  required  information  is
 laid  on  the  Table.  [See  Appendix  II,
 annexure  No.  32].

 (b)  Based  on  the  reports  so  far  re-
 ceived,  302.25  lakh  square  yards  of
 Ambar  Khadi  has  been  produced  in
 the  U.P.  State  upto  the  end  of  De-
 cember  1960,

 (c)  Upto  the  end  of  December  1960,
 486  production  centres  have  been
 opened  in  the  U.P.  State  under  the
 Ambar  Charkha  programme.
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 Loan  for  Housing  Schemes  to  Union
 Administrations

 906  f  Shri  Kumbhar:
 ~  ay  Shri  D.  C.  Sharma;

 Will  the  Minister  of  Works,  Hous-
 ing  and  Supply  be  pleased  to  state:

 (a)  the  amount  of  loan  year-wise
 allotted  to  various  Union  Administra-
 tions  under  the  Middle  and  Low  In-
 come  Group  Housing  Schemes  during
 the  Second  Give  Year  Plan  period  so
 far;

 (9)  the  number  of  persons  from
 both  the  groups  who  have  taken  the
 loan  and  have  constructed  houses  so
 far;  and

 (c)  how  much  is  being  allotted  for
 the  Third  Five  Year  Plan  period  on
 the  schemes?

 The  Minister  of  Works,  Housing  and
 Supply  (Shri  EK.  C.  Reddy):  (a)  A
 statement  showing  the  required  infor-
 mation  is  laid  on  the  Table.  [See
 Appendix  II,  annexure  No.  33].

 (b)  The  information  has  been  call-
 ed  for  from  the  Union  Administra-
 tions  and  will  be  placed  on  the  Table
 of  the  House  on  its  receipt.

 (c)  This  will  be  known  only  when
 the  Third  Five  Year  Plan  has  been
 finalised.

 लखीमपुर  कोरी,  उत्तर  प्रदेश  का  विप्लथ'
 WWI

 Gow.  भी  लुहाजक्त  राय  :  क्या  सूचना
 झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  लखीमपुर
 खेरी  (उत्तर  प्रदेश)  से  लगभग  छू:  मास  से

 “बिप्लय'  नामक  प्रभार  प्रकाशित  होता  है;

 (ल)  क्या  इसकी  सूचना  समाचार  पत्रों
 के  रजिस्ट्रार  को  मिल  चुकी  है;  श्रौर

 (ग)  क्या  यह  सच  है  कि  सूचना  मिलने

 के  बाद  भी  उकस  समाचार-पत्र  को  प्रभी  तक

 कोई  नम्बर  नहीं  दिया  गया  है  ?

 सूचना  नझौर  प्रसारण  नाती  (डा०  फेस-

 कर)  :  (क)  जी,  हां  ।
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 (aw)  अऔर  (7).  “विप्लव'  के  मुद्रक  और

 प्रकाशक  के  डिक्लेरेशन  की  प्रमाणित  प्रतियां

 प्रेस  रजिस्ट्रार  के  पास  जिला  मजिस्ट्रेट  की

 मार्फत  अगस्त  १६६०  में  ग्राई  थी  ।  लेकिन

 पत्र  को  इस  लिए  नम्बर  नहीं  दिया  जा  सका

 कि  प्रेस  रजिस्ट्रार  द्वारा  निर्धारित  फार्म  में

 मांगी  गयी  कुछ  जान  दिसम्बर,  १६६०

 तक  नहीं  भेजी  गयी  थी  ।  पूरा  व्यौरा  मेजने

 पर  अब  पत्र  को  रजिस्ट्रेशन  नम्बर  दिया

 गया  है
 New  Industries  in  Punjab

 908.  Shri  D.  C.  Sharma:  Will  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given
 to  the  Starred  Question  No.  506  on
 the  22nd  November,  960  and  state
 the  further  details  of  the  progress
 made  in  the  assessment  for  the  es-
 tablishment  and  development  of  new
 industries  in  Punjab?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  The  report  which  is
 being  prepared  by  the  National  Coun-
 cil  of  Applied  Economic  Research  at
 the  instance  of  the  Punjab  Govern-
 ment  is  not  yet  ready.  It  is  expect-
 ed  to  be  finalised  soon.

 erat  finn  शिक्षण  कमा

 £08.  शो  Ro  ला०  दिवेदी  क्‍या

 बाणिश्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  सामुदायिक  विकास  केन्द्रों  के

 निकट  कुछ  औद्योगिक  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने

 के  बारे  में  मन्त्रालय  द्वारा  विचार  किया  गया

 गया  है  जिससे  कि  प्रासपास के  क्षेत्रों  में  रहने
 बाले  किसान,  भ्ल्प  रोजगारी  लोग,  महिलायें
 धौर  शझन्प  व्यक्ति  कोई  उद्योग  सीख  कर

 उत्पादन  कार्य  में  लग  सके  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  सम्बन्ध  में  किये

 गये  कार्प  की  रूपरेखा  क्‍या  है  सौर  ये  केन्द्र

 कब  तफ  खोले  जायेंगे  और  कब  तक  कार्य

 आरम्भ  करेंगे  ;

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्‍या  कारण

 हैं;
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 (घ)  क्‍या  मन्त्रालय  ने  ऐसा  कोई  सुझाव
 दिया  है  कि  सामुयक  विकास  केन्द्रों  के
 निकट  काम  करने  वाले  श्रौद्योगिक  प्रशिक्षण

 केन्द्रों  में  छोटे  पैमाने  की  ग्रावुनिक  मशीनें  तथा
 उपकरण  उपलब्ध  करते  की  सुविधा  दी  जाये
 ताकि  देश  के  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  क ेलोग  भी  आधु-
 निक  ढंग  से  उत्पादन  कर  के  राष्ट्रीय  सम्पत्ति
 भ्रौर  झपनी  श्राय  बढ़ा  सकें;  और

 (=)  यदि  हां,  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या

 है  प्रौर  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  (श्रो  मनभाई  दोह)  :

 (क)  जी,  हां  ।

 (ख)  इस  काम  के  लिये  बनायी  गयी
 विद्योष  समिति  द्वारा  और  बाद  को  मई  १६६०
 में  श्रीनगर  में  हुये  राज्य  विकास  आयुकतों  के
 सम्मेलन  में  इस  प्रदन  की  जांच  की  गयी  थी  ।
 राज्य  सरकारों  ने  विभिन्न  ग्रामीण  दस्तकारियों
 शौर  उद्योगों  में  स्थास  पर  जाकर  दिल्पियों
 को  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  ५  सामुदायिक
 विकास  ख़ण्डों  के  लिए  एक  केन्द्र  बनाने  तथा

 घूम  कर  काम  करने  बाले  प्रदर्शन  एककों  के
 लिये  सामूहिक  किस्म  की  प्रशिक्षण  संस्थाएं
 खोलने  का  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 कुछ  राज्यों  ने  इस  प्रकार  की  योजनाय्रों  को
 श्रपनी  १६६१-६२  की  वाधपिक  योजना  में
 शामिल  कर  लिया  है  t  इसके  ग्रलावा  रेशम  के

 कीड़े  पालने,  दस्तकारियों,  लघु  उद्योगों  तथा
 खादो  और  ग्रामोद्योगों  ने  प्रशिक्षण  देने  के
 लिये  सारे  देश  में  अनेक  प्रशिक्षण  या  प्रशिक्षण
 राह-उत्पादन  केन्द्र  पहले  से  ही  बल  रहे  हैं  और
 उनमें  से  अनेक  सामुदायिक  विकास  खण्डों  में
 स्थित  हैं  ।

 (ग)  प्रश्न  ही  नहों  उठता  ।

 (ष)  सौर  (5).  ऐसे  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में
 जिनके  खोजे  जाने  का  प्रस्ताव  है,  सुघरे  हुये
 पर्याप्त  औजार  तथा  मशीनें  रहेंगी  ताकि
 देहाती  कारोगर  उनका  प्रप्मयन  करके
 उत्पादन  के  अच्छे  तरीकों  को  प्रमल  में  में  ला
 सके  ।  वर्तमान  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  भी  इस
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 प्रकार  के  सुधरे  हुये  श्रौजार  तथा  मशीनें  पर्याप्त

 संख्या  में  हैं  ।  राज्य  सरकारों  द्वारा  ब्यौरा

 तैयार  किया  जा  रहा  है  ।

 कच्चे  लोहे  का  निर्यात

 ९१०.  भी  wo  mo  हिवेदी  :  क्‍या

 वाणिज्य  तथा  उत्तोग  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  राज्य  व्यापार  निगम  ने  प्रव॒  तक

 कितने  कच्चे  लोहे  का  निर्यात  किया  और  इस
 व्यापार  से  भारत  को  कितनी  विदेशी  मुद्रा
 विदेशों  से  मिली;

 (ख)  इस  धन  में  से  कितना  नकद  देश

 में  आया  बौर  कितना  विदेशी  विनिमय  की

 कमी  को  पूरा  करने  में  उपयोग  किया  गया  ;

 (ग)  विदेशी  विनिमय  के  रूप  में  व्यय

 होने  वाले  उपरोक्त  धन  के  बदले  में  कया  माल

 भारत  प्राया  श्रौर  उस  माल  के  ग्रायात  पर

 क्या  व्यय  हुप्रा;  और

 (घ)  अब  इस  व्यापार  का  भार  राज्य
 व्यापार  निगम  की  एक  विशेष  शाखा  के  सुपुर्द
 करने  से  क्‍या  लाभ  होगा  क्‍या  यह  बताने  वाला

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा  ?

 बालनिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  (श्री
 सतीश  चस्द)  :  (क)  से  (ग).  अ्रपेक्षित  जान-
 कारो  एक  विवरण  में  दी  गयी  है  जो  सभा  की

 मेज  पर  रखा  जाता  है  [देक्षियें  परिशिष्ट  २,

 झ्रनवन्ध  संख्या  ३४]  ।  कोई  कमी  पूरी  नहीं
 की  जानी  है  i

 (घ)  इस  काम  के  लिये  विशेष  शाला
 बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  विभाराधीन  नहीं  है  ।

 Bemb  Explosions  in  Chamba

 9li.  Shrimati  Da  Palchoudhuri:  Wi!!
 the  Prime  Minister  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  as  a
 result  of  explosion  of  two  bombs
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 alleged  to  have  been  placed  by  Pakis-
 tani  saboteurs  a  schoo]  building  was
 badly  damaged  in  Chamba  about  50
 miles  from  Jammu  towards  the  third
 week-end  of  December,  1960;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  a
 live  bomb  was  recovered  by  the  Police
 from  the  area;

 (c)  whether  any  report  has  been
 called  for  from  the  Government  of
 Jammu  and  Kashmir;  and

 (d)  if  so,  the  details  thereof?

 The  Prime  Minister  and  Mlinisier
 of  External  Affairs  (Shri  Jawaharial
 Nehru):  (a)  and  (b).  On  December
 24,  two  explosions  occurred  in  a
 school  building  in  Chhamb,  about  9
 miles  South-West  of  Akhnur  and  4
 miles  on  our  side  of  the  cease-fire
 line,  smashing  two  windows  and  a
 number  of  glass  panes  in  the  build-
 ing.  On  the  same  day,  a  plastic  ex-
 plusive  armed  with  a  switch  was
 located  and  disarmed  in  the  same
 locality.  These  explosives  were  obvi-
 ously  planted  by  saboteurs  from
 Pakistan.  Fortunately  there  was  no
 loss  of  life.

 (c)  and  (d).  A  case  has  been  re-
 gistered  by  the  Jammu  and  Kashmir
 Police  for  investigation,

 Loang  to  D.Ps.  in  Assam

 912,  Shri  Rameshwar  Tantia:  Will
 the  Minister  of  Rehabilitation  and  Min-
 ority  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  pay-
 ment  of  loans  to  displaced  persons  in
 Assam  is  fraught  with  many  formali-
 ties  as  a  result  of  which  displaced  per-
 sons  have  to  face  considerable  hard-
 ship;

 (b)  whether  Government  have
 received  complaints  regarding  irregu-
 larities  in  the  disbursement  of  loans;

 (c)  if  so,  whether  any  enquiry  has
 been  made  into  this  matter;  and

 (d)  if  so,  the  result  of  such  an  en-
 quiry  and  the  steps  taken  in  the
 matter?
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 The  Minister  of  Rehabilitation  and
 Minority  Affairs  (Shri  Mehr  Chand
 Khanna):  (a)  No.  Loans  to  the  dis-
 placed  persons  in  Assam  are  granted
 according  to  the  provisions  of  the
 Assam  Displaced  Persons  Rehabilita-
 tion  Loans  Act.

 (b)  to  (d).  A  report  has  been  call-
 ed  for  from  the  Government  of
 Assam.  The  information  will  be  laid
 on  the  Table  of  the  Sabha  as  soon  as
 it  is  received.

 Diplomatic  Relations  with  Foreign
 Countries

 913,  Shri  Ram  Krishan  Gupta:  Will
 the  Prime  Minister  be  pleased  to
 state  the  names  of  the  countries  with
 which  diplomatic  ties  were  establish-
 ed  during  1960-61?

 The  Prime  Minister  and  Minister
 of  External  Affairs  (Shri  Jawaharlal
 Nehru):  The  Government  of  India
 have  extended  recognition  to  all  coun-
 tries  in  Africa  that  have  achieved
 independence  as  sovereign  states  dur-
 ing  960-6l  and  have  also  been  ad-
 mitted  to  the  U.N.  The  Govern-
 ment  have  also  extended  recognition
 to  the  Republics  of  Cyprus  and
 Madagascar.

 Nangal  Fertilizer  Factory

 9l4,.  Shri  Ram  Krishan  Gupta:  Will
 the  Minister  of  Commerce  and  Indus-
 try  be  pleased  to  refer  to  the  reply
 given  to  Starred  Question  No.  032
 on  the  2lst  December,  960  and  state:

 (a)  whether  the  method  for  econo-
 mic  utilization  of  the  surplus  Oxygen
 at  Nangal  Fertilizer  Factory  has
 since  been  explored:  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 The  Deputy  Minister  of  Commerce
 and  Industry  (Shri  Satish  Chandra):
 (a)  and  (b).  Several  alternatives
 studied  for  economic  utilization  of
 surplus  Oxygen  are  briefly  described
 below:

 (i)  It  is  possible  to  instal  a  com-
 pression  plant  so  that  Oxygen  can  be
 filled  in  cylinders  for  sales  to  con-
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 sumers.  Only  a  very  small  quantity
 can  be  disposed  of  in  this  way.
 Negotiations  are  in  progress  for  sale
 in  cylinders.

 (ii)  Possibilities  of  liquefying  a
 part  of  the  oxgyen  and  selling  it  for
 use  in  the  production  of  certain  ex-
 plosives  have  been  studied.  The
 method  has  not  been  found  to  be  eco-
 nomical,

 (iii)  Possibilities  of  manufacture  of
 calcium  carbide  by  oxy-thermic  pro-
 cess  have  been  studied.  It  is  not
 possible  to  produce  a  suitable  product
 due  to  8  dearth  of  other  raw
 materials,

 (iv)  Possibilities  of  manufacture  of
 acetylene  and  certain  organic  pro-
 ducts  based  on  acetylene  have  been
 studied.  If  sufficient  natural  gas  is
 discovered  in  the  area,  the  production
 of  acetylene  may  be  possible.

 (v)  It  is  possible  to  increase  ferti-
 lizer  production  at  Nangal  by  utilis-
 ing  surplus  oxygen  and  natural  gas.
 The  result  of  the  present  investiga-
 tions  to  discover  natural  gas  at
 Jwalamukhi  are  being  awaited.

 सरदार  बल्लभ  भाई  पटेल  की  जोबन  गाया

 ४५.  भी  भक्त  दर्दान  :  क्या  सूचना
 झौर  प्रसारण  मंत्री  ३०  नवम्बर,  १६६०
 के  प्रतारांकित  प्रदन  संख्या  १०८१  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 "“बिल्डर्स  धाफ  मार्डन  इंडिया '  की  ग्रन्थमाला

 में  सरदार  बल्लम  भाई  पटेल  की  जीवन  गाया

 प्रकाशित  करने  के  कार्य  में  ब  तक  कया  प्रगति

 हुई  है  भौर  यह  पुस्तक  कब  तक  प्रकाशित  हो
 जायेगी  ?

 झौर  प्रसारण  मंत्री  (डा०

 केसकर)  शन  जीवनी  के  उपयुण्त  लेखक  के

 मिल  जाने  पर  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  जायेगा  At
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 am  चिकास  परिषद

 शबी  भक्त  ददन :

 ६१६.५  थ्री  रामकृष्ण  गुप्त  :

 भी  wo  wo  fao  far  :

 क्या  बाणिज्य  तथा  उत्योग  मंत्री  ८

 दिसम्बर,  १६६०  के  प्नतारांकित  प्रदन  संख्या
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 १५०८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ऊन  विकास  परिषद्‌  की
 सिफारिशों  पर  क्‍या  निएचय  किये  गये  है
 झौर  उन  निष्चयों  को  कार्यान्वित  करने  के
 लिये  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता

 है  ।

 विधरण

 BR-TENE  को  हुई  ऊन  उद्योग  की  वथिकास

 १.  परिषद्‌  ने  सिफारिश  की  कि  चूंकि  यकरघे

 को  चीजें  प्र।म  तौर  से  बिक्री  कर  से  मुक्त  रहती
 हैं,  इसलिये  यह  लाभ  गलीचों  और  कम्बलों

 के  लिये  भी  लागू  किय।  जाना  चाहिये  |

 २.  दूसरी  और  तीसरो  योजना  की  प्रवधियों  में

 उत्पादन  के  लक्ष्य  तैयार  किये  जाने  चाहिये
 तथा  परिषद्‌  की  प्रगली  बैठक  में  उन  की  जांच

 की  जानी  चाहिये  t

 ३.  बाजार  की  सम्भावन।भों  का  भ्रध्ययन  करने
 के  लिये  एक  प्रतिनिधि-मंडल  विदेशों  को  भेजा

 जाये  जिस  में  ऊन  उद्योग  के  प्रतिनिधि  हों  ।

 ४.  परिषद्‌  ने  ऊनो  माल  के  लिये  एक  संशोधित

 निर्यात  संवर्धन  योजत_ा  की  सिफारिश  की  ।

 ५.  कुटीर  उद्योग  के  क्षेत्र  के  बारे  में  परिषद्‌  ने

 सिफारिश  की  थी  कि  काम  में  लगे  हुए  हपकर  थो

 की  संख्या,  ऊनी  कपड़े,  गलीचों  शौर  कम्बलों  के

 उत्पादन,  कच्चे  माल  की  भ्रावव्यकताओों,  काम  में

 सगे  हुए  भाद[मियों  कीं  संधा  इत्यादि  के  बियय

 में  मयी  जानकारी  इकट्डी  की  जानी  कहिये  |

 वस्त झामुकत  ते  इस  माझले  को  प्रस्विल  भारतीय

 हयकरघा  बोर  के  पास  भेजा  है  जो  इस  प्रएन
 पर  पहले  से  विचार  कर  रहा  था  ।

 इस  मामले  पर  परिषद्‌  ने  ७  जुलाई,  १६५६  को

 हुई  झ्रपनी  बैठक  में  प्रौर  भी  विचार  किया  |

 १६६०  में  एक  प्रतिनिधि  मंडल  ने  फई  देशों  का  दौरा
 किया  ।  इस  प्रतिनिषि-मंडल  की  सपोर्ट  पर
 विकास  परिषद्‌  की  झ्रगली  बैठक  में  विधार
 किया  जायेगा  1

 सुझावों  गई  संशोधित  योजना  पर  विचार  किया  गया
 नभौर  वह  प्रमल  में  लाई  गई  t

 वस्त्र  प्रायुवत  ने  इस  बारे  में  ादी  तथा  प्रामोद्योग
 झ्रायोग,  भ्रलिल  भारतीय  दम्स#ारी  बोर्ड
 ह... | ल  भ्रसखिल  मारतीय  हथकरपभा  बोर्ड  से  मिल
 कर  काम  शुरू  कर  दिया  है  ।



 2893  Written  Answers

 Tin  Containers

 91).  Shri  V.  P.  Nayar:  Will  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  state:

 (a)  what  percentage  of  tin  con-
 tainers  (i)  none-printed  and  (ii)
 printed,  used  by  food  packers  is  made
 in  India  by  M/s.  Metal  Box  Company
 Ltd.;  and

 (b)  what  is  the  quota  of  tin  plates
 (i)  indigenous  and  (ii)  imported,
 given  to  the  firm  in  the  years  1959-60
 and  1960-617

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  and  (b).  A
 statement  is  laid  on  the  Table.

 STATEMENT
 (a)  Production  of  food  packing

 ‘unlu.ners  are  not  reported  by  the
 manufacturers  separately.  The  pro-
 duction  of  all  types  of  tin  containers
 by  Mis.  Metal  Box  Company  Ltd.,  is
 estimated  to  be  about  35%,  of  the
 total  production  of  tin  containers  in
 the  country.

 (b)  It  would  not  be  in  the  public
 interest  to  divulge  this  information
 which  relates  to  an  individual  firm.

 Earnings  by  the  Employees  of
 Government  Owned  Private

 Ltd.  Cos.
 918.  Shri  V.  P.  Nayar:  Will  the

 Minister  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  average  per  capita
 monthly  carnings  of  qa)  skilled  (2)
 semi-skilleq  and  (3)  ~  un-skilled
 workers,  employed  by  the  Govern-
 ment-owned  private  limited  compan-
 jes  in  the  year  1959-60,  as  compared
 to  corresponding  figures  in  ‘1955-1956;
 and

 (0)  what  is  the  total  number  of
 such  workers  of  each  category  शान
 ployed  by  such  companies  in  1959-60?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhal  Shah):  (a)  and  (b).  It  is
 dificult  to  collect  the  information.
 If  however  the  Hon'ble  Member  is
 interested  in  any  particular  factory
 and  any  particular  categories  of
 workers,  I  will  be  glad  to  furnish  the
 information  for  the  same.
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 Ferozabad  Glass  Industry

 919,  Shri  Braj  Raj  Singh:  Will  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  lay  on  the  Table  a
 statement  showing:

 (a)  the  working  of  the  Industries
 Development  and  Regulations  Act,
 95]  as  applied  to  Ferozabad  glass  in-
 dustry  within  the  last  two  years,  year-
 wise;

 (b)  how  many  applications  were
 filed  in  the  Development  Wing  of  the
 licencing  of  new  units  during  the
 years  1959-60  and  960-6l  so  far;

 (c)  how  many  of  them  were  given
 licences  and  the  capacity  of  each  fac-
 tory  licenced,  factory-wise;  and

 (d)  whether  the  Development  Wing
 has  ensured  that  the  units  licenced  by
 the  Ministry  are  getting  raw  materials
 in  enough  quality  to  run  the  factories
 to  the  extent  of  licenced  capacity?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  to  (d).  A
 statement  is  laid  on  the  Table.

 STATEMENT

 (a)  The  Glass  Bangle  Industry  of
 Ferozabad  which  is  merely  on  the
 small  scale  basis  does  not  attract  pro-
 visions  of  the  Industries  (Develop-
 ment  &  Regulation)  Act,  95l.  There
 are,  however,  ten  other  glass  factories
 at  Ferozabad  which  are  registered /
 licensed  under  the  Act.  Their  pro-
 duction  during  959  and  960  was
 3864  and  58]3  tons  respectively.

 (b)  the  number  of  applications  re-
 ceived  in  the  Ministry  during  ‘1959-60
 and  1960-61  for  the  establishment  of
 new  units  at  Ferozabad  for  the  manu-
 facture  of  Glassware  was  as  follows:

 1959-60  od

 1960-61  4

 (९)  Of  the  five  applications  mention.
 ed  above  three  rey  of  1959-60  and  2  of
 1960-61)  have  been  rejected  as  there
 is  already  surplus  unutilised  capacity
 for  the  manufacture  of  ordinary  type
 of  glassware  in  the  country  and  in
 the  glass  units  at  Ferozabad  Two
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 applications  are  still  under  considera-
 tion,

 (a)  Development  Wing  are  render-
 ing  every  possible  assistance  to  such
 units  88  are  borne  on  their  list,  in  the
 procurement  of  imported  raw  mate-
 rials  by  recommending  grant  of  im-
 port  licences  and  release  of  Soda  Ash
 through  the  State  Trading  Corpora-
 tion.  The  raw  material  requirements
 of  the  various  units  are  assessed  on
 the  basis  of  their  past  production.
 The  coal  requirements  of  these  units
 are  looked  after  by  the  State  Govern-
 ment,

 Workers’  Education  Scheme

 f  Shri  Kodiyan:
 920.  ‘|  Shri  Warior:

 Will  the  Minister  of  Labour  and
 Employment  bc  pleased  to  state:

 (a)  what  progress  has  been  made
 in  the  implementation  of  the  scheme
 for  workers’  education  since  the  in-
 ception  of  the  scheme;

 (b)  whether  Government  have  any
 proposal  to  enlarge  the  scheme  dur-
 ing  the  Third  Plan;  and

 (c)  if  so,  the  main  features  of  the
 proposal?

 The  Deputy  Minister  of  Labour
 (Shri  Abid  Ali):  (a)  The  progress  of
 the  Workers’  Education  Scheme  upto
 the  3lst  December,  960  is  as  follows:

 (i)  Two  courses  of  training  for
 instructors  known  as  teacher-
 administrators  were  organiz-
 ed  at  Bombay  and  Calcutta
 respectively  in  958  and  1959-
 60  in  which  67  Teacher-Ad-
 minstrators  were  trained  for
 employment  under  the  Board
 along  with  33  trade  union
 nominees,

 (ii)  Twelve  Regional  Workers’
 Education  Centres  have  been
 established  at  different  places
 in  the  country.  They  have
 trained  875  worker-teachers
 while  90  are  under  training.
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 287  unit  level  classes  have
 been  set  up  which  have  train-
 ed  5,989  workers  while  5,283
 are  under  training.

 (iii)  Short  term  courses  for  the
 benefit  of  members  of  Works
 Committees  and  of  Joint
 Management  Councils  are  be-
 ing  organized  at  the  Regional
 Centres.

 (b)  Yes.

 (c)  The  main  features  of  proposals
 to  enlarge  the  Workers’  Education
 Scheme  during  the  Third  Five  Year
 Plan  period  are  as  follows:

 (i)  Opening  of  four  new  Regional
 Workers’  Education  Centres
 every  year  if  considered
 necessary,  for  training
 worker-teachers  with  propor-
 tionate  increase  in  the  num-
 ber  of  worker-teachers  train-
 ed  at  the  regional  level  and
 workers  at  the  unit  level,

 (ii)  Organising  one  training
 course  every  year  for  teacher-
 administrators,

 (iii)  Establishment  of  a  Research
 Institute  and  an  Audio  Visual
 Cell  at  the  headquarters  of
 the  Board.

 (iv)  Publication  of  booklets  on
 labour  topics.

 (v)  Grants-in-aid  to  Trade  Unions
 and  educational  bedies  con-
 ducting  workers  education
 programmes,

 (vi)  Short-term  courses  on  specific
 subjects  for  particular  class-
 es  or  groups  of  workers  and
 trade  union  officials,

 Rest  Houses  and  Holiday  Homes  for
 Workers

 Shri  Kodiyan:
 sai.  Shri  Wartor:

 Will  the  Minister  of  Labour  and
 Employmen:  be  plcased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  any
 proposal  under  consideration  to  open
 workers’  reat  housed  and  holiday
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 camps  during  the  Third  Plan  period;
 and

 (b)  if  so,  the  main  features  of  the
 proposal?

 The  Deputy  Minister  of  Labour
 (Shri  Abid  Ali):  (a)  and  (b).  As
 this  subject  concerns  primarily  State
 Governments,  the  required  informa-
 tion  is  not  readily  available,

 Production  of  Road  Rollers

 922.
 Shri  Indrajit  Gupta:
 Shri  Narayanankutty  Menon:

 Will  the  Minister  of  Commerce  and
 Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  annual  production
 of  road  rollers  during  959  and  960
 of  the  Agrind  Fabricators  Ltd,  of
 Calcutta:

 (b)  when  was  the  company  granted
 manufacturing  licence  by  the  Govern-
 ment  of  India  for  road  rollers;  and

 (c)  what  was  the  annual  production
 of  road-rollers  according  to  the  manu-
 facturing  project  submitted  by  the
 Company  to  Government?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  The  annual  pro-
 duction  figures  of  road  rollers  manu-
 factured  by  the  firm  during  the  last
 two  years  are  as  under:—

 959  28  Nos.
 960  98  Nos.

 (b)  The  firm  was  granted  the
 licence  under  the  Industries  (Deve-
 lopment  and  Regulation)  Act,  95l,  on
 9th  March,  1957.

 (c)  The  firm  is  licensed  for  the
 manufacture  of  44  Nos.  of  road  rollers
 per  annum.

 Confirmation  of  Workcharged  Staff  of
 C.P.W.D.

 923.  Shri  Tangamani:  Will  the
 Minister  of  Works,  Housing  and  Sup-
 ply  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  certain
 number  of  workcharged  staff  of  the
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 C.P.W.D.  were  confirmed  as  permanent
 with  effect  from  lst  July,  946  and
 lst  August,  ‘1953;

 (b)  if  so,  whether  it  is  a  fact  that
 separate  orders  again  confirming  them
 with  effect  from  Ist  April,  958  in  the
 same  post  in  which  they  are  already
 confirmed,  are  being  issued;

 (९)  if  so,  whether  the  confirmation
 of  all  such  workers  who  were  con-
 firmed  prior  to  Ist  April,  1958,  have
 been  cancelled  and  all  the  benefits
 accruing  therefrom  forfeited,  and

 (d)  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Works,  Housing  and
 Supply  (Shri  K.  Cc,  Reddy):  (a)  to  (८).
 3,839  permanent  posts  in  different  cate-
 gories  of  workcharged  establishment
 were  created  with  effect  from  the  Ist
 April,  958.  Previous  permanent  posts,
 if  any,  in  Central  Public  Works
 Department  were  abolished  with  effect
 from  that  date.  All  confirmations
 have,  therefore,  to  be  made  with  effect
 from  that  date.  Permanency  confer-
 req  on  workers  946  and  953  was
 not  always  against  permanent  posts
 created  but  was  given  as  a  personal
 status  to  the  worker  for  long  and
 continuous  service.  Such  officials  who
 were  given  permanent  status  in  946
 ang  953  have,  therefore,  to  be  con-
 firmed  against  the  newly  created  posts
 in  1958,  Their  former  permanency  has
 not  been  cancelled  but  has  only  been
 shown  against  the  permanent  posts
 created  with  effect  from  the  Ist  April,
 ‘1958.

 (d)  Does  not  arise.

 Production  of  Esters  and  Polyesters

 924.  Shri  V.  P.  Nayar:  Will  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry  be
 pleased  to  state  the  present  position
 regarding  the  import  and  indigenous
 production  of  Esters  and  Polyesters  in
 India?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  Esters  is  a  wide
 generic  term  that  include  chemicals  of
 diverse  types  like  Ethyl]  Acetate,  Buty]
 Acetate,  Benzyl  Acetate,  Plasticisers
 like  Dibutyl  Phthalate,  Dioctyl  Phtha-
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 late  etc.  The  hon.  Member  is  pre-
 sumably  referring  to  the  position
 regarding  Polyester  Resins.

 The  present  use  of  Polyester  Resins
 in  the  country  is  very  limited.
 Accordingly  their  import  has  been
 negligible.  Value  of  imports  of  these
 resins  during  ‘1957,  958  and  959  were
 of  the  order  of  Rs,  1,100,  Rs.  7,000
 and  Rs,  36,000  respectively.  During
 first  ten  months  of  960  import  of
 these  resins  was  to  the  extent  of  9  tons
 valued  at  Rs.  56,000.

 So  far  there  has  been  no  indigenous
 production  of  Polyesters  in  the  coun-
 try.  <A  firm  has  since  been  licenced
 to  manufacture  these  resins  with  a
 capacity  of  600  tons  per  annum  in  view
 of  the  anticipated  increase  in  the  usc
 of  these  resins  in  other  industries.  The
 unit  is  likely  to  start  production  in  the
 course  of  the  next  6/8  months.  Two
 proposals  to  manufacture  Polyester
 sheets  in  the  country  have  also
 Tecently  been  approved,  Indigenous
 polyester  resins  to  be  produced  in  the
 country  will  be  used  in  the  manufac-
 ture  of  these  sheets.  Requirements  of
 polyester  resins  in  the  Third  Five  Year
 Plan  period  is  expected  to  be  about
 1,000  tons  per  annum.

 Compilation  of  Collected  Works  of
 Gandhiji

 925.  Shri  Chintamonj  Panigrahl:
 Will  the  Minister  of  Information  and
 Broadcasting  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Orissa  Government  has
 sent  documents  in  original  of
 Gandhiji’s  speeches,  writings  and
 letters  for  compilation;

 (b)  if  so,  how  many  such  documents
 have  been  received;  and

 fe)  whether  any  financial  assistance
 has  been  given  in  this  respect  to
 Orissa?

 The  Minister  of  Information  and
 Broadcasting  (Dr.  B.  द  Kenkat):  (a)
 and  (bh).  No,  Sir.  The  Government  of
 Orissa  have  not  sent  any  documents  in
 original  for  the  compilation  of  the
 Collected  Works  of  Mahatma  Gandhi.

 (९)  Does  not  arise.
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 Tea  Industry

 926.  Shri  P.  0.  Borooah:  Will  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Bharatiya  Cha
 Parishad  has  recently  urged  upon  Gov-
 ernment  to  treat  the  expenditure
 incurred  by  the  tea-estates  on  replant-
 ing  and  extensions  as  revenue  expendi-
 ture  under  the  income  tax  laws  as  an
 incentive  to  the  tea  industry;

 (b)  if  so,  the  decision  of  Govern-
 ment  thereon;  and

 (c)  whether  the  Parishad  also  urged
 for  liberal  grant  of  loans  and  sub-
 sidies  for  the  industry?

 The  Deputy  Minister  of  Commerce
 and  Industry  (Shri  Satish  Chandra):
 (a)  to  (c).  While  neither  Government
 nor  the  Tea  Board  have  received  any
 official  reference  from  the  Bharativa
 Cha  Parishad  on  the  subject,  the
 Chairman  of  the  Assam  Branch  of  the
 Parishad,  in  his  speech  at  the  Annual
 General  Meeting  held  at  Dibrugarh  on
 the  30th  December,  960  inter  alia
 suggested  that  the  expenditure  incur-
 red  by  the  tea  estates  on  replanting  or
 extensions  should  be  treated  as
 Revenue  Expenditure  under  Income-
 Tax  Laws  and  that  loans  or  subsidies
 to  the  industry  should  be  granted  by
 Government  on  liberal  terms.  The
 question  of  treating  expenditure  on
 replacement  of  tea  machinery  etc.,  as
 Revenue  Expenditure  for  purpose  of
 income-tax  agsessment  has  separately
 been  considered  by  Government.  Gov-
 ernment  consider  however  that  such
 expenditure  is  in  the  nature  of  Capital
 Expenditure,  which  does  not  qualify
 for  any  allowance  in  computing  the
 assersable  income.

 As  regards  gram  of  loans  and  sub-
 sidies  to  the  industry,  Government
 have  already  sanctioned  =  several
 schemes  like  the  Tea  Machinery  Hire
 Purchase  Scheme,  Scheme  for  the
 grant  of  loans  to  margina!  gardens  for
 repairs.  replacements  and  renovation
 of  tea  machinery,  Fertiliser  and  Trans-
 port  Subsidy  Scheme.



 2901  Written  Answers

 Manufacture  of  Agricultural
 Implements

 927.  Shri  P.  C,  Borooah:  Will  the
 Minisier  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  inere  is  a  scheme  for
 the  manufacture  of  improved  agricul-
 tura!  implements  on  a  large  scale;

 (b)  how  far  such  implements  are
 being  manufactured  in  the  country  at
 present,  ang  to  what  extent  are  they
 imported;  and

 (c)  what  is  the  target  of  manufac-
 ture  for  such  impiements  during
 the  Third  Five  Year  Plan?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhal  Shah):  (a)  to  (c).  A  state-
 ment  is  laid  on  the  Table.

 STATEMENT

 The  existing  annual  installed  capa-
 city  for  such  implements  in  the  large
 scale  sector  is  about  30,000  Metric
 tonnes.  The  quantity  produced  in  the
 country  was  about  17,400  tons  in  1960.
 Import  of  such  implements  is  banned.
 No  specific  target  has  been  fixed  for
 such  implements  in  the  draft  outline
 of  the  Third  Five  Year  Plan.

 T.  V.  Team  from  Britain

 928.  Shri  P.  C.  Borooah:  Will  the
 Prime  Minister  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  six  member  team  of
 “Granada  Television”  of  Britain  visited
 India;  and

 (b)  if  so,  the  objection  of  their  visit?

 The  Prime  Minister  and  Minister  of
 External  Affairs  (Shri  Jawaharial
 Nehru):  (a)  The  team  consisted  of
 four  members.

 (b)  To  make  four  documentary  films
 on  India  for  screening  in  United  King-
 dom  during  the  period  af  Qucen's  visit
 to  India.

 Paper  Factory  in  Maharashira

 929,  Shri  Pangarkar:  Will  the  Minis-
 ter  of  Commerce  and  Industry  be
 pleased  to  state:

 MARCH  4,  96]  Written  Answers  2902

 (a)  whether  there  is  a  proposal  to
 set  up  a  factory  for  the  manufacture
 of  paper  at  Purli-Vaijnath  in  Bhir
 District  of  Maharashtra;  and

 (b)  if  so,  the  capacity  and  estimated
 cost  of  the  project?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  3,000  tons  p.a,  at  an  estimated
 cost  of  Rs,  40  lakhs.

 Jute  Industry  In  West  Bengal
 930.  Shri  Pangarkar:  Will  the  Minis-

 ter  of  Commerce  ang  Industry  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  total  amoun:  allotted  by  the
 Centre  for  the  Development  of  Jute
 Industry  in  West  Bengal  during  the
 Second  Five  Year  Plan;  and

 (b)  whether  the  allotted  amount  has
 been  spent  so  far?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  No  specific  allot-
 ment  was  made.

 (b)  Does  not  arise.

 Survey  of  Central  Government
 Employees’  Strike

 f  Shri  S.  M.  Banerjee:
 |  Shrimati  Ha  Palchoudhuri:

 932  J  Shri  Naval  Prabhakar: .

 |

 Shri  T.  B,  Vittal  Rao:
 Shri  Tangamani:
 Shri  Balmiki:

 Will  the  Minister  of  Labour  and
 Emp!oyment  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Mr.  R.  L.  Mehta  has
 completed  his  survey  regarding  causes
 leading  to  the  strike  in  July,  1960;

 (b)  if  so,  what  are  his  observations;

 (c)  whether  a  copy  of  the  report
 will  be  laid  on  the  Table:  and

 (c)  if  reply  to  part  (a)  above  be  in
 the  negative,  when  is  the  survey  likely
 to  be  completed’?

 The  Deputy  Minister  of  Labour  and
 Planning  (Shri  L.  N.  Mishra):  (a)  No.
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 (b)  Does  not  arise.

 (c)  Not  possible  to  say  at  this  stage.

 (d)  Not  possible  to  specify  the  dale
 by  which  the  report  would  be  reac.

 Export  of  Textiles

 Sori  Nathwani:
 Shri  Morarka:

 932.  Shri  Pahadla:
 Shri  Damani:

 |  Shri  Pangarkar:
 Will  the  Minister  of  Commerce  and

 Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  what  is  our  total  export  of
 textiles  during  959  ang  1960;

 (b)  whether  it  is  according  to  our
 expectations;

 (c)  if  not,  the  reasons  for  the  short-
 fail;  and

 (d)  the  efforts  made  to  increase  the
 exports?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  A  statement  is  laid
 on  the  Table.

 STATEMENT

 (a)  to  (c):

 959—850.2  million  yardg  (both
 mill-made  and  handloom)
 valued  at  Rs.  6.3]  crores.

 960—730:'9  million  yards  (both
 estimated  mill-made  and
 handloom)  valued  at  Rs.  60:14
 crores,

 The  reason  for  the  shortfall  in
 exports  has  been  mainly  the  shortage
 in  supplies  of  raw  cotton  owing  to
 fuilure  of  the  cotton  crop  as  a  result
 of  which  prices  of  cotton  ruled  high
 and  rendered  our  cotton  textiles  some-
 what  less  competitive  in  overseas
 markets.

 (d)  As  a  rerult  of  large  scale
 imports  of  cotton  and  the  various  con-
 trol  measures  adopted  by  Government
 there  has  been  improvement  in  the
 Matter  of  adequate  supplies  of  cotton
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 ty  mills  at  reasonsable  prices.  The
 pos:tion  is  expected  to  improve  further
 in  anticipation  of  a  very  good  cotton
 crop  during  the  current  season.

 With  improved  cotton  supplies  and
 the  various  export  Incentive  Schemes
 which  are  being  continued  exports  are
 expected  to  be  maintained  at  higher
 livels.

 Study  of  Natiunal  Income  Data

 938  {  Shri  Nathwani:
 |  Shri  Morarka:

 Will  the  Prime  Minister  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  steps  being  taken  to  make
 the  national  income  data  more
 reliable;

 (9)  whether  any  special  study
 would  be  undertaken;

 ९५0०)  whether  uny  machinery  exists  at
 present  for  checking  up  data  collected;
 and

 (d)  if  so,  the  nature  of  the  mach-
 inery?

 The  Prime  Minister  and  Minister
 of  External  Affairs  (Shri  Jawaharial
 Nehru):  (a)  to  (d).  National  income
 statistics  in  India,  as  in  every  other
 country,  have  to  be  based  on  statistics
 of  production,  employment,  wages  and
 prices,  financie#l  transactions,  capita!
 fcrmatior  etc.  The  responsibility  for
 the  collection  cf  such  primary  statis-
 tics  is  scattered  among  different  Minis-
 trics,  Stste  Governments  and  other
 governmental  agencies.  The  Central
 Statisticai  Orgen:ration  is  in  charge  of
 the  work  of  compiling  the  national
 income  statistics  on  the  basis  of  the
 data  so  collected.  To  make  national
 income  data  more  reliable,  it  is  neces-
 sary  to  remove  the  existing  gaps  and
 defects  in  sucn  statistics  and  the
 Central  Statisiicva!  Organisation  has
 now  bee,  also  entrusted  with  the  task
 of  co-ordinating  and  improving  the
 collection  of  statatics  by  the  various
 governmcntal  arencies  and  of  initiat-
 ing  any  special!  studies  or  surveys
 necessary  for  the  purpose
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 Braille  Printing  Machines

 934.  Shrimati  Ila  Palchoudburi:  Will
 the  Minister  of  Commerce  and  Indus-
 try  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  of  India’s
 attention  has  been  drawn  to  a  news
 appearing  in  ‘The  Blitz’  of  Bombay
 dated  the  24th  December,  1960,  that
 because  it  took  two  years  for  the  Gov-
 ernment  of  India  to  issue  a  permit  to
 import  8  certain  number  of  Braille
 printing  machines  which  were  offered
 as  ‘Gift’  by  an  East  German  firm  to
 deserving  institutes  for  the  blind  in
 India,  the  offering  firm  withdrew  its
 offer;

 (b)  if  so,  full  details  of  the  matter;
 and

 (c)  the  reason  for  the  reported
 inordinate  delay  in  the  issuance  of  the
 permit  under  reference?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri
 Kanungo):  (a)  The  Report  is  entirely
 unfounded.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 Withdrawal  of  Grants  Sanctioned  to
 West  Bengal  Government

 935.  Shrimati  [la  Palchoudhuri:  Will
 the  Minister  of  Rehabilitation  and
 Minority  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 question  of  withdrawal  of  two  grants
 amounting  to  Rs.  0°5  lakhs  (3  lakhs
 and  7°5  lakhs)  sanctioned  by  the  Gov.
 ernment  of  India  during  960  to  the
 Government  of  West  Benga)  for  set-
 ting  up  two  T.B.  Clinics  at  Behala  and
 Bon-Hooghly  and  two  degree  Col-
 leges  at  New  Barrackpore  and  Behala
 for  the  benefit  of  displaced  persons
 and  students  is  under  the  consider-
 ation  of  the  Government  of  India;  and

 (b)  if  90,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Rehabilitation  and
 Minority  Affairs  (Shri  Mehr  Chand
 Khanna):  (a)  and  (b).  The  sanctions
 for  the  construction  of  two  T.B.  Clinics
 at  Behala  and  Bon-Hooghly  were
 issued  in  February,  1960.  The  cost  of
 both  the  clinics  was  Rs.  2°94  lakhs.
 The  sanctions  for  the  two  colleges  at
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 New  Barrackpore  and  Behala  were
 issued  on  the  30th  March  and  9th
 August,  960  respectively.  Each  col-
 lege  was  to  cost  about  Rs.  7  lakhs.
 As  according  to  our  information  the
 construction  of  the  said  buildings  had
 not  been  started,  the  State  Govern-
 ment  were  asked  whether  these  sanc-
 tions  should  not  be  cancelled  and  re-
 considered  later  as  and  when  the  State
 Government  were  in  a  position  to
 start  the  work.  The  intention  was  to
 ensure  that  funds  were  not  unneces-
 sarily  locked  up  for  an  indefinite
 period.  The  State  Government  have
 intimated  that  the  construction  of  the
 colleges  has  now  begun;  in  respect  of
 the  T.B.  Clinics,  their  reply  is  await-
 ed.

 दिल्ली  हरिजन  कल्याण  बो

 ६३६.  शी  नवल  प्रभाकर:  क्‍या  योजना

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  हरि-

 जन  कल्याण  बोर्ड  ने  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना

 के  लिये  जितनी  मांग  की  थी  उममें  से  अधिकांश

 कटौती  कर  दी  गई  है  ;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  योजना  प्रायोग

 हरिजनों  के  सम्बन्ध  में  किन  किन  मर्दों  के  लिये

 धन  मंजूर  करता  है  ?

 योजना  उपमंत्रो  (६1  ्या०  Wo  fare)  :

 (क)  जी  नहीं  ;  जितने  घन  की  ग्रावश्यकता

 है  उसे  एक  से  अधिक  साधनों  से  जूटाना
 पड़ेगा  ।

 (ख)  हरिजन  कल्याण  के  निम्न-

 लिखित  कार्यों  के  लिए  विशेष  रूप  से  सहायता
 दी  जाती  है  —

 (१)  शिक्षा--जिसमें  छात्रवृत्तियां
 बजीफ  झौर  होस्टल  प्रादि

 शामिल  हैं  ।

 आझाथिक  विकास---जँसे  खेती,
 दस्तकारी  झौर  भ्रन्य  प्राविधिक

 ट्रेनिंग  श्रादि  के  लिए  सहा-
 यता  |

 _  द  —
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 (३)  घर  बनाने  झौर  स्वास्थ्य
 सेवाशों  के  लिए  1

 योजना  में  निहित  कार्यक्रमों  से  जो  सावं-

 जनिक  लाभ  होगा  उसके  अ्रतिरिक्त  उपरोक्त
 मदों  में  हरिजनों  के  लिए  विदेष  व्यवस्था
 2  | द

 Machine  Tools

 937.  Shri  P.  C.  Borooah:  Will  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry  be
 pleased  to  state:

 (a)  how  much  worth  of  machine
 tools  were  manufactured  in  the  coun-
 try  in  1951,  955  and  in  each  of  thr
 years  in  the  Second  Five  Year  Plan;

 (b)  how  much  worth  of  the  tools
 were  imported  in  each  of  these  years:

 (c)  how  much  worth  of  the  tools
 were  exported  to  other  countries
 during  these  years:  and

 (d)  the  annual  target  of  tool  pro-
 duction  for  the  Third  Five  Year  Plan?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  to  (c).

 Vaiues  in  Rs,  lakhs

 Year  Indigenous  Imports  9  Exports
 Production

 T98]  47.4  240.02
 TORS  §6.44  «28.97
 9६6  (250.48  Ka7.2K
 7987  459-64  V§47-27  2.31
 195%  649.  6K  s6Rs  RK  0.95
 I959  =  860  ६०  1642077  l.  42
 I960  970  OF  i722  99  4.20

 up  to  Gctober;  ‘Jan-Oct.}

 Estimated  production  in  Smal!  Scale
 Sector  in  3960  is  Rs.  3  crores.

 (da)  The  Planning  Commission  has
 Proposed  a  tentative  target  for  the
 production  of  Rs.  30  crores  worth  of
 machine  toolg  by  ‘1965-66.  It  has  been
 Suggested  that  this  may  be  raiseg  to
 Re.  36  crores  and  if  necessary  io  Rea.  45
 crores  per  year  by  ‘1965-66.
 204  (Ai)  LSD—4
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 Premier  Automobiles,  Bombay

 939.  Shri  Hem  Barua:  Will  the  Min.
 ister  of  Commerce  and  Industry  be
 pleased  to  state:

 (8)  whether  it  is  a  fact  that  Pre-
 mier  Automobiles  of  Bombay  have
 approached  Government  with  a  pro-
 gramme  towards  the  increase  of  pro-
 duction  of  cars  and  trucks  by  the  com.
 pany;  and

 (b)  if  so.  the  broad  outline  of  the
 programme?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhaj  Shah):  (a)  and  (b).  M/s.
 Premier  Automobiles  Ltd.  Bombay,
 have  applied  for  a  licence  under  the
 Industries  (Development  and  Regul-
 ation)  Act,  1951,  for  increasing  their
 existing  installed  capacity  for  the
 manufacture  of  cars  and  trucks  to
 15,000,  Nos.  each  and  also  to  under-
 take  the  manufacture  of  nutomotive
 diese]  engines  for  fitment  into  their
 {ruck  chasis

 Hostile  Nagas  Arresied

 40  f  Shri  D.  C.  Sharma:
 Vv  Shri  Ram  Garib:

 Will  the  Prime  Minis‘er  be  pleaned
 fo  state:

 (a)  the  to!al  number  of  hostile
 Nagas  arrested  during  the  year  960
 and  the  figures  as  compared  to  the
 vear  J959:  and

 fb)  the  action  taken  against  them?

 The  Prime  Minister  and  Minister  of
 External  Affairs  (Shri  Jawaharlal
 Nehru):  (a)  and  tb).  The  information
 is  being  collected  and  will  be  placed
 on  the  table  of  the  House.

 X-Ray  Plants

 O41.  Shri  D.  C.  Sharma:  Wi}!  =  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  X-ray
 plants  are  included  in  luxury  goods:

 (b)  if  en.  the  reason«  therefor;  and
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 (९)  the  steps  proposed  to  be  taken
 to  exclude  this  item  from  luxury  gvods
 so  that  more  doctors  could  install  them
 in  their  clinics?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  to  (c).  No,  Sir.
 All  reasonable  assistance  is  given  for
 installation  of  X’ray  plants.

 Licences  for  Starting  new  Industries
 in  Hil)  Regions

 ‘942.  Shri  J.  B.  S.  Bist:  Will  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  licences
 issued  by  Government  so  far  in  start-
 ing  new  industries  in  hill  regions  of
 U.P.,  Himachal  Pradesh,  Punjab  and
 West  Bengal;

 (b)  whether  all  these  licences  have
 been  used  and  industries  started;  and

 (c)  if  not,  the  number  of  unused
 licencess?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  The  information
 is  being  published  regularly  in  the
 Journal  of  Industry  and  Trade.

 (b)  and  de),  In  the  case  of  —  the
 licences  granted  already,  the  under-
 takings  have  either  been  established
 or  are  being  established  unless  the
 licences  have  been  revoked.  Separate
 record  is  not  being  maintained  for
 dhe  licences  issued  for  the  hilly  re-
 gions.

 Waiting  List  of  Workcharged  Staff  for
 Allotment  of  Quarters

 943.  Shri  Tangamani:  Will  the  Min-
 ister  of  Works,  Housing  and  Supply
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  every
 Superintending  Engineer  of  C.P.W.D.
 in  Delhi  is  expected  to  bring  up-to-
 date  the  waiting  list  for  allotment  of
 AW  and  BW  type  of  quarters  every
 year  before  the  first  of  April  by  invit-
 ing  applications  for  the  —  cligible
 workcharged  staff  before  the  first  of
 March  every  year;

 MARCH  4,  96]  Written  Answers  29I0

 (b)  if  so,  whether  such  a  list  was
 prepared  in  958  in  all  the  circles  and
 was  brought  up-to-date  in  April  959
 and  in  April  1960;  and

 (c)  if  not,  the  names  of  the  circles
 where  it  was  not  done  and  the  reasons
 therefor?

 The  Minister  of  Works,  Housing
 and  Supply  (Shri  K.  C.  Reddy):  (a)
 Yes.

 (b)  and  (ec),  The  lists  were  prepared
 by  all  the  Circles  in  Delhi  in  958
 when  00  ‘G’  class  quarters  were  ear-
 marked  for  allotment  to  workcharged
 staff  falling  in  Class  BW.  As  there
 has  been  no  futther  allotment  of  quar-
 ters  in  AW  and  BW  classes,  the  fol-
 lowing  Circles  did  not  bring  the  list
 up-to-date:—

 (i)  Delhi  State  Circle.
 (2)  First  Circle.
 (3)  2  Second  circle.

 (4)  Construction  Circle.

 (5)  Central  Circle.
 (6)  S.S.W.  (Aviation).
 (7)  Electrical  Circle  IT.
 (8)  3rd  Circle.

 Strict  instructions  for  maintenance
 of  waiting  lists  up-to-date  are  being
 issued  by  the  Chief  Engineer,  C.P.W.D.

 Waiting  List  of  Workcharged  Staff
 for  Allotment  of  Quarters

 944.  Shri  Tangamani:  Will  the  Min-
 ister  of  Works,  Housing  and  Supply
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  every
 Divisional  Officer  of  the  C.P.W.D.  in
 Delhi  is  expected  to  bring  up-to-date
 the  waiting  list  for  allotment  of  CW
 and  DW  type  of  quarters  every  year
 before  the  first  of  April  by  inviting
 applications  from  the  eligible  work-
 charged  staff  before  the  first  of  March
 every  year:

 rb)  if  so  whether  such  a  waiting
 list  was  brought  up-to-date  in  Apr'l.
 1958,  in  April,  959  and  in  April.  960
 in  all  the  Divisions:  and
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 (९)  ig  not,  the  names  of  Divisions
 and  the  year  in  which  it  was  not  done
 and  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Works,  Housing  and
 Supply  (Shri  K.  0.  Reddy):  (a)  Yes.

 (b)  and  (c).  No.  The  list  was
 brought  up-to-date  in  the  following
 six  Divisions  only:—

 qd)  Horticulture  (South).

 (2)  Horticulture  (North).

 (3)  Construction  Division  No.  I.

 (4)  Mechanical  and  Workshop
 Division.

 (5)  Electrical  Division  No.  HII.

 (6)  Construction  Division  No.  IV.

 In  the  remaining  Divisions  _  this
 work  ha;  fallen  in  arrears  for  the  last
 two  years.  Strict  instructions  for
 maintenance  of  the  lists  up-to-date  are
 being  issued  by  the  Chief  Engineer,
 C.P.W.D.

 Ashes  of  Netaji

 945.  Shri  Amjad  Ali:  Will  the  Prime
 Minister  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gov-
 ernment  propose  to  bring  in  India
 the  ashes  of  Netaji  Subash  Chandra
 Bose:

 (b)  if  so,  when  do  they  propose  to
 bring  them  to  India;  and

 (c)  what  arrangements  have  been
 made  to  accord  the  ashes  the  respect
 and  henou  that  is  due  to  them?

 The  Prime  Minister  and  Minister  of
 External  Affairs  (Shri  Jawaharlal
 Nehru):  (a)  to  (९).  There  is  no  such
 proposal  at  present.  The  decision  in
 regard  to  this  matter  has  primarily  to
 be  taken  by  the  members  of  =  the
 family  of  Netaji  Subhas  Chandra  Bose.
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 Conference  with  Punjab  Rehabilitation
 Authorities

 Shri  Sampath:
 246.  {  Shri  S.  A.  Mebdl:

 Will  the  Minister  of  Rehabilitation
 and  Minority  Affairs  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  a  conference  was  held
 by  him  with  Punjab  Rehabilitation
 Authorities  on  the  25th  January.  1961;
 and

 (b)  if  so,  the  decision  taken  there.
 in?

 The  Minister  of  Rehabilitation  and
 Minority  Affairs  (Shri  Mehr  Chand
 Khanna):  (a)  The  Conference  was
 held  on  the  23rd  and  24th  January,
 1961.

 (b)  A  statement  containing  some  of
 the  important  decisions  is  laid  on  the
 Table  of  the  Sabha.

 STATEMENT

 (i)  The  Rehabilitation  Department
 of  the  Punjab  Government  would  be
 closed  on  the  3ist  March,  86I.

 (ii)  Approximately  seventy  thousand
 acres  of  surplus  evacuee  land  will  be
 sold  to  the  Punjab  Government  at  a

 price  to  be  agreed  to  later.

 Gii)  The  non-claimant  landless  per-
 sons  who  are  in  continuous  possession
 of  the  evacuee  agricultural  land  from
 Kharif  957  may  be  permitted  to  pur-
 chase  the  Jand  in  their  possession  at
 Rs.  450  per  standard  acre.

 (iv)  Approximately  50,000  acres  of
 forest  evacuee  land  will  be  sold  to  the
 Punjab  Government  at  an  agreed
 price.

 (v)  The  Central  Government  agreed
 to  bear  50  per  cent.  of  the  loss  suffer-
 ed  by  the  State  Government  in  run-
 ning  water  works  in  4  townships  de-
 veloped  in  Punjab  after  partition,  for
 resettlement  of  displaced  persons.

 (vi)  Certain  non-claimant  occu-
 pants  of  the  houses  in  Rajpura  and
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 Tripuri  Townships  who  are  not  in  a
 position  to  purchase  the  houses  would
 in  lieu  be  provided  sites  and  building
 grant  of  Rs.  500  each  under  =  the
 Cheap  Tenement  Scheme.

 Assam  Refugees  Residing  in  West
 Bengal

 O47,  Shri  Aurobindo  Ghosal:  Will
 the  Minister  of  Rehabilitation  and
 Minority  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  =  re-
 ceived  figures  of  Assam  refugees  re-
 siding  in  West  Bengal,  from  Assam
 and  West  Benga)  Governments  _  se-
 parately;

 (b)  whether  there  is  any  discrepancy
 in  these  two  figures:  and

 (c)  if  so,  what  is  the  difference  and
 whether  it  has  been  dissolved?

 The  Minister  of  Rehabilitation  and
 Minority  Affairs  (Shri  Mehr  Chand
 Khanna):  (a)  to  (c).  The  procedure  to
 determine  the  number  of  bonafide
 migrants  from  Assam  out  का  the
 families  residing  in  camps  in  West
 Bengal  was  decided  at  a  Ministers’
 meeting  held  at  Calcutta  on  the  30th
 December,  960  between  the  Union
 Rehabilitation  Minister,  the  Finance
 Minister,  Assam  and  the  Rehabili-
 tation  Minister,  West  Bengal.  In  ac-
 cordance  with  the  procedure  thus
 laid  down,  6058  forms  duly  filled  in
 by  the  heads  of  the  camp  families  in
 West  Bengal  were  received  by  the
 Rehonbilitation  Ministry  from  the  West
 Beneal  Government  and  were  far-
 warded  to  the  Assam  Government  for
 verification.  Upto  the  27th  February,
 ‘1961,  .749  forms  duly  verified  by  the
 Assam  Government  had  heen  re
 ceived.  The  names  of  the  bonafide
 migrants  ate  being  forwarded  to  the
 West  Bengal  Government  for  arrang-
 ing  their  movement  to  Assam.  The
 case  of  the  ineligibles  would  be  =  ex-
 amined  later  by  a  joint  team  of  offi-
 cers  of  the  Cen'ral  and  the  State
 Governmerts  as  agreed  to  at  the
 Ministers’  mee'ing  mentioned  above.
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 “Commonwealth  in  Briel”

 948.  Shri  H.  N.  Mukerjee:  Will  the
 Prime  Minister  be  pleased  to  state
 whether  the  U.K.  Government  have
 since  amended  the  text  of  the  publi-
 cation  “Commonwealth  in  Brief”
 where  Kashmir  is  wrongly  delineated?

 The  Prime  Minister  and  Minister  of
 External  Affairs  (Shri  Jawaharlal
 Nehru):  As  far  as  Government  are
 aware,  no  further  edition  of  the
 publication  “Commonwealth  in  Brief”
 has  yet  been  brought  out  by  the  U.K.
 Government.  However,  enquiries  are
 being  made  through  our  High  Com-
 mission  in  London,

 Removal  of  Boundary  Pillars  by
 Pakistan

 949.  Shri  Aurobindo  Ghosal:  Will
 the  Prime  Minister  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  boundary  pillars  of
 Karimganj  area  have  been  removed
 by  Pakistan:  and

 (by  if  so,  the  reasons  therefor  and
 what  steps  have  been  taken  in  the
 matter?

 The  Prime  Minister  and  Minister  of
 External  Affairs  (Shri  Jawaharlal
 Nehru):  (a)  and  (b).  Three  Indo-
 Pakis‘an  boundary  pillars  at  Gobind-
 pur.  Ratanpur  and  Mayagram  Chatal-
 par  on  the  Latu-Sutarkandi  —  sector
 were  reported  to  have  been  destroyed
 by  some  unknown  persons.  The  mat-
 ter  was  immediately  taken  up  by  the
 Director  of  Land  Records  and  =  Sur-
 vevs,  Assam,  with  his  counterpart  in
 Fast  Pakistan  on  28th  December.  1960.
 Tt  was  agreed  by  both  sides  to  re-
 construct  these  three  pillars  at  their
 original  places.

 Entertainment  Expenditure  on
 Conducted  Tours

 950
 f  Shri  Tangamani:

 )  Shri  A.  M,  Tariq:
 Will  the  Minister  of  Information  and

 Broadcasting  be  pleased  to  state:

 (a)  the  entertainment  expenditure
 sanctioned  for  the  year  958-59,  959-60
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 on  conducted  tours,  inviting  pres;
 correspondents  at  informal  meetings
 etc.;  and

 (b)  how  much  of  this  has  been  spent
 in  1958-59  ang  1959-607

 The  Minister  of  Information  and
 Broadcasting  (Dr,  Keskar):  The  infor-
 mation  is  as  under:—

 Expenditure  sanc-
 tioned  and  incurred

 I958-s9  —-9§9-60

 Rs.  Rs.

 Entertainment  3.878-s0  '2,3927°  53
 (Hospitality  Charges)

 Conducted  Tours  25,859°20  20,239°68

 gate  की  कपड़ा  मलें

 ६५१.  पंडित  FaTo  wo  ज्योतिषों
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की  म्  करेंगे  कि

 (=)  क्या  पह  सच  है  बि  पिछले  जनवरी
 के  महीने  में  इन्दौर  क॑  सूली  कपड़े  की  मिलों
 को  कोयले  की  कमी  के  कारण  संकट  का
 सामना  करना  पड़ा  ध्रौर  इसके  परिणामस्वरूप

 बीस  हजार  मजदूर  संकट  में  श्रा  गये  ;

 (ख)  क्या  सरकार  ने  कोयले  की

 इस  कमी  के  कारणों  का  पता  लगाया  है  नि
 ब्या  यह  कमी  माल  डिब्बों  7  ने  मिलने  ये

 कारण  हुई  थो  या  कोयले  के  उत्पादन  में  कमी

 होने  से  हुई  थी  ;  ौर

 (ग)  क्या  सरकार  इस  प्लोर  ध्यान
 देगी  ताकि  7  संकट  की  प्राशंका  भ्रधिक  से

 अधिक  दूर  हो  जाये  भौर  मजदूरों  एवं  उच्ोगो
 में  सुरक्षा  की  भावना  शा  जाये  ?

 सोग  मंत्री  (झरी  अगुभाई  काह)  :

 (क)  कोबले  की  कुछ  कमी  होने  पर  भी

 इन्दौर  की  सूती  कपड़े  की  मिलों  में  जनवरी,
 १६६१  में  काम  बन्द  होने  का  कोई  समाचार

 नहीं  मिक्ता  है  !

 (ख)  ऊपर  (क)  में  जिस  कमी  का
 उल्लेख  किया  गया  है  उसके  बारे  में  बताया
 जाता  है  कि  वह  झ्रधिकतर  माल  डिब्बों  कौ
 कमी  के  कारण  हयी  थी  ।

 (ग)  जी  हां  ।

 'जिदेश  जाने  बाले  प्रतिमिधिमंडलों  में  लोक-
 सभा  के  सकसयों  का  अनाथ

 ६५२.  शो  बिभूति  मिथ :  क्‍या  संसब्‌-
 काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  वर्ष  १६५०  से  ३१  जनवरी,

 १६६१  तक  5तिनिधिमंश्लों  में  शोफसभा
 के  कितने  सदस्य  विदेश  भेजें  गये  :

 (ख्)  क्‍या  यह  सच  नहीं  है  कि  कुछ
 ही  सदस्यों  को  प्रनेक  बार  भेजा  गया  है  ;

 (ग)  यदि  हा,  वो  उनके  चने  जाने  का
 श्राधार  क्‍या  है  ;  श्रौर

 (घ)  चनाव  के  मामले  में  किन  व्यक्तियों
 से  परामर्श  लिया  गया  था  ?

 संसवृ-कार्य  मंत्री  (भी  सत्य  मगारयप

 सिंह)  :  (क)  से  (9)  सूचना  एकत्रित  की
 जा  रही  है  झोर  उपलब्ध  होने  पर  सभा-
 पटल  पर  रखी  जावेगी  |

 झलबारों  भ॑  सरकारी  विज्ञापन

 eu.  थी  विभूति  विश्व  या  सूचता
 झौर  भ्रलारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 (क)  सरकारी  विज्ञापन  किस  झाधार
 पर  प्रखबारों  को  दिये  जाते  हैँ

 (@)  क्‍या  सरकार  को  ऐसी  शिकायतें
 मिली  हैं  कि  विज्ञापनों  के  वितरण  में  पक्षपात

 किया  जाता  है  ;

 (प)  दि  हां,  तो  उस  पर  सरकार  नें

 क्या  कार्यवाही  की  है  ”
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 सूचना  झौर  प्रसारण  [मंत्री  (डा०
 कसकर)  :  (क)  समाचारनपत्रों  को

 सरकारी  विज्ञापन  देते  समय  इस  बात  का

 ध्यान  रखा  जाता  है  कि  उनके  द्वारा  किसी

 विशेष  प्रवोजन  के  लिये  कितना  प्रचार  हो
 सकेगा  ।  यह  निर्णय  करने  के  लिये  कि  इस

 काम  के  लिये  कौन  से  सम्राचार-पत्र  ठीक  रहेंगे
 इन  बातों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  कि

 समाचार-पत्र  का  सकुंलेशन  क्‍या  है,  क्या  वह

 नियमित  रूप  से  छपता  है,  उसे  किस  प्रकार  के
 लोग  पढ़ते  हैं,  वह  पत्रकारिता  के  माने  हुए
 नियमों  का  पालन  करता  है,  उसका  टेक्निकल

 स्‍तर  क्‍या  है  प्रौर  जहां  प्रचार  करना  हो  उस

 जगह  की  क्षेत्रीय  भाषा  का  भी  ख्याल  रखा

 जाता  है  |  सरकार  उन  समाचार-पत्रों  को

 मंजूर  नहीं  करती  जो  सदा  ही  साम्प्रदायिक

 भआावनाप्रों  को  भड़काएं  स्‍भौर  उन  भ्रखबारों  को

 जो  'बेलो'  पत्रकारिता  (
 Yellow  Journa-

 liam)  में  निरत  रहें

 (ख)  तथा  (ग)  समाचार-पत्रों  की
 झोस  से  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  शिकायत

 नहीं  भाई  |  कुछ  संसद्‌  सदस्य  भौर  राजनीतिक

 दलों  के  प्रतिनिधि  इस  प्रकार  की  झालोचना

 करते  रहते  हैं  ।  यह  भारोप  निराधार  होते

 हैं।  सरकारी  विज्ञापन  कुछ  निषिचत  सिद्धास्तों

 के  भ्राधार  पर  दिए  जाते  हैं  भौर  इस  बात  की

 कोदिह  सदा  जारी  रहती  है  कि  जहां  तक  हो
 सके  समाचार-पत्रों  को  सरकारी  विज्ञापन

 न्यायपूर्ण  रूप  से  दिए  जाएं  1

 चतुर्थ  भ्रेणी  के  छंटनो  कय  गय
 कमचारी

 ea.  at  आल्मीकि  :  क्‍या  पुनर्वास
 तथा  ह्ल्पसंख्यक  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  ३१  जनवरी,  १६६१  तक  तुतीय
 तथा  चतुर्थ  श्रेणी  के  कितने  भनुसूचित  जाति

 के  कमंचारी  छंटनी  किये  गये  ;  झौर

 (ख)  बेकल्पिक  रोजगार  हने  के  लिए

 उन्हें  सम्बन्धित  विभागों  ने  क्‍या  सहायता
 डी?
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 grate  तथा  प्रल्पसंर्यक  कार्य  मंत्री

 (थी  मेहर  खन्द  खता)  (क)  तृतीय  श्रेणी

 छंटनी  किये  गये  कुल  १५६०  कर्मचारियों
 में  से  १०७  |  चतुर्य  श्रेणी  छंटनी  किये
 गय  कुल  ५२६  कमंचारियों  में  से  ys  |

 (व)  दायरैक्टोरेट  जनरल  इम्पलायमेंट

 एन्ड  ट्रेनिंग  के  स्पेशल  सैल  को  फालतू  कर्म-
 चारियों  के  बारे  में  पूर्ण  विवरण  प्राथमिकता
 के  आधार  पर  रोजगार  दिलाने  के  लिये  भेजे
 गये  थे  ।  उपरोक्त  अनुसूचित  वर्ग  के  छंटनी
 किये  गये  कमंचारियों  में  से  ११६  कमंचारी
 उस  डायरेक्टोरेट  द्वारा  काम  पर  लगा  दिये
 गये  हैं  ब्रौर  बाकी  ४६  कमंचारी  संभवत:
 प्रपने  प्रयत्नों  स ेकाम  पर  लग  चुके  हैं  क्योंकि

 उन्होंने  इस  मंत्रालय  से  उस  बारे  में  कोई

 सहायता  नहीं  मांगी  ।

 पूर्व  तथा  परद्चिमों  पाकिस्तान  के

 शरणाों

 ६५५.  थ्री  बाल्मीक्षि  :  क्‍या  पुनर्वास
 तथा  प्रल्पसंख्यक  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  पूर्वी  भौर  'पर्िचमी  पाकिस्तान
 के  कितने  शरणार्थी  ऐसे  थे  जिन्हें  २९  जनवरी,

 १६६१  तक  नहीं  बसाया  गया  था  ;  प्रौर

 (ख)  उनको  बसाने  में  शीघ्रता  करने
 के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 पुनर्वास  तथा  अल्प  संस्यक  कार्य  मंत्री

 (भरी  मेहर स्ब  खक्षा)  :  (क)  भौर  (ख)
 वदिचमी  पाकिस्तान  के  शरणार्थियों  के

 पुनर्थास  का  काम  समाप्त  हो  चुका  है  t

 पूर्वी  पाकिस्तान  के  दारणार्थियों  से

 सम्बन्धित  उड़ीसा  और  त्रिपुरा  के  पुनर्वास
 विभाग  बन्द  किये  जा  चुके  हैं  झ्ौर  यह  भी

 निर्णय  हो  चुका  है  कि  चालू  वित्तीय  वर्ष  के

 स्त  तक  झासाम  भर  बिहार  के  पुनर्धास
 विभाग  भी  बन्द  कर  दिये  जायने  ।
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 feat  बंगाल  में  पुनर्वास  सम्बन्धी
 दोष  कार्य  का  निर्धारण  किया  जा  रहा  है
 झौर  इस  विषय  में  संभवत:  झागामी  तीन  चार
 महीनों  में  निर्भय  किया  जायेगा  ।

 Purchase  of  Tractors
 956.  Shri  Muhammed  Elias:  Wil]

 the  Minister  of  Commerce  and  Indus.
 try  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  agreement  has
 been  signed  between  Governments  of
 India  and  U.S.S.R.  and  U.S.A.  to  pur-
 chase  tractors;  and

 (b)  if  so,  what  is  the  agreement?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri
 Kanungo):  (a)  and  (b).  No  specific
 agreement  has  been  signed  cither  with
 U.S.S.R.  or  with  the  U.S.A.  for  the
 purchase  of  tractors.  However  trac-
 tor  is  one  of  the  items  for  import
 from  U.S.S.R.  as  per  Schedule  ‘A’.
 attached  with  the  current  Indo-Soviet
 Trade  and  Payments  Agreement.
 These  are  imported  in  accordance
 with  the  assessed  requirements  of  the
 country.

 Rise  in  Price  of  Mustard  Oj!  in  West
 Bengal

 957.  Shri  Tridib  Kumar  Chaudhuri:
 Will  the  Minister  of  Commeree  and
 Industry  be  pleased  to  state:

 {a)  whether  the  attention  of  Gov-
 ernment  has  been  drawn  to  the  abnor-
 mal  rise  in  the  price  of  mustard  oil,
 the  principal  edible  oil  used  in  West
 Bengal:

 (b)  whether  attention  has  also  been
 drawn  to  complaints  voiced  publicly
 through  Press  in  Calcutta  by  the  Sec-
 retary  of  the  Oil  Mills  Association  of
 West  Bengal  about  the  speculative
 activities  of  the  Indian  Produce  As-
 sociation  who  are  alleged  to  have
 indulged  in  cornering  the  available
 supply  of  mustard  seed  which  West
 Bengal  gets  from  outside  the  State
 mainly;  and

 (c)  what  steps,  if  any,  Government
 propose  to  take  to  bring  these  activi-
 thes  under  check?
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 The  Minister  of  Commerce  =  (Shri
 Kanungo):  (a)  The  prices  have  gone
 up  bu:  the  rise  has  not  been  abnormal.

 {b)  Government  have  seen  press
 reports  of  the  allegations  made  by  the
 President  of  the  Mustard  Oi]  Mil-
 lers'  Association  of  West  Bengal  about
 the  speculative  activities  of  the  Indian
 Produce  Association,  Calcutta.  These
 allegations,  which  relate  to  the  ready
 market  and  not  to  forward  trading
 have  been  denied  by  the  latter  at  a
 Press  Conference.

 (९)  No  action  is  contemplated  at
 present.

 C.P.W.D.  Staff

 7958.  Shri  Tangamani:  Wil)  the  Min-
 ister  of  Works,  Housing  and  Supply
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there
 are  industrial  categories  of  staff  on
 regular  establishment  in  the  Central
 Public  Works  Department  in  the
 light  of  Ministry  of  Finance  Office
 Memorandum’  No.  F.  8()-Est.(Spl)/
 60,  dated  the  ]2th  August,  1960;  and

 (9)  if  so,  the  categories  of  =  such
 posts  and  the  number  of  workers  em-
 ployed  in  each  category?

 The  Minister  of  Works,  Housing  and
 Supply  (Shri  K.  C.  Reddy):  (a)  The
 memorandum  referred  to  does  not
 deal  with  the  classification  of  the  staff
 on  the  regular  establishment.  into  In-
 dustrial]  and  non-industria]  categories.

 (b)  Does  not  arise.

 Purchase  of  Electric  Heaters  by
 CP.W.D.

 959.  Shri  Tangamani:  Will  the  Min-
 ister  of  Werks,  Housing  and  Supply
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  It  is  a  fact  that  some
 electric  heaters  were  purchased  by  the
 Central  Pub'ic  Works  Department  for
 the  use  of  the  Members  of  Parlia-
 ment  residing  in  North  and  South
 Avenues;



 2yal  Written  Answers

 (b)  if  so,  whether  it  is  a  fact  that
 payment  was  made  for  electric  heaters
 of  2,000  watis.  each;  and

 (c)  if  so,  whether  it  is  a  fact  that
 for  this  payment  the  electric  heaters
 purchased  were  of  1,500,  watts.  each?

 The  Minister  of  Works  Housing  and
 Supply  (Shri  K.  C.  Reddy):  (a)  Yes.

 (b)  Payment  was  made  for  6  Nos.
 of  2000  watts  and  7  Nos.  000  watts.

 (c)  Only  one  heater  was  found  to
 be  of  500  watts  instead  of  2000.  The
 difference  in  price  between  the  two
 is  reported  to  be  about  Rs.  4  only.  The
 matter  is  under  investigation.

 Accredited  Presy  Correspondents

 960,  Shri  M.  B.  Thakore:  Will  the
 Minister  of  Information  and  Broad-
 casting  be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  and  addresses  of  the
 accredited  press  correspondents  at
 the  headquarters  of  the  Government
 of  India  and  the  names  of  the  papers
 they  represent;  and

 (b)  the  rules  governing  the  accredi-
 tation  of  a  press  correspondent?

 The  Minister  of  Information  and
 Broadcasting  (Dr.  Keskar):  (a)  A
 statement,  giving  the  requisite  infor-
 mation  is  laid  on  the  Table.  [Placed  in
 the  Library.  See  index  No.  LT-2703/
 6l).

 (b)  A  copy  of  the  rules  for  accredi-
 tation  of  correspondents  representing
 newspapers  or  press  agencies,  to-
 gether  with  the  conventions  for  ap
 plication  of  the  rules,  is  also  laid  on
 the  Table.  [Placed  in  the  Library.
 dee  index  No,  LT-2703/6).

 Press  Correspondents

 Shri  M.  B.  Thakore
 “™

 {  snr  A.  M.  Tariq

 Will  the  Prime  Minister  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  names  of  the  persons  and
 the  papers  they  represented  who  were
 invited  to  meet  Her  Majesty  the  Queen

 MARCH  4,  96  Written  Answers  2922

 at  Rashtrapati  Bhavan
 January,  96l;

 on  the  2lst

 (b)  how  many  of  them  were  ac-
 credited  press  correspondents  at  the
 headquarters  of  the  Government  of
 India;  and

 (ec)  the  policy  or  method  adopted
 for  inviting  press  correspondents?

 The  Prime  Minister  and  Minister  of
 External  Affairs  (Shri  Jawaharlal
 Nehru):  (a)  A  list  is  laid  on  the  Table
 [See  Appendix  II,  annexure  No.  35.]

 (b)  64.

 (c)  The  list  of  invitees  was  prepared
 by  a  special  committee.  Since  the
 number  had  to  be  restricted  at  the
 request  of  United  Kingdom  authori-
 ties,  it  was  decided  that  apart  from
 correspondents  especially  assigned  to
 cover  the  Queen's  visit,  only  repre-
 sentatives  of  the  more  important  sec-
 tors  of  the  press  and  a  few  individual
 journalists  considered  prominent  in
 own  right.  could  be  invited.

 Slum  Clearance  in  Rajasthan

 962  f  Shri  Karni  Singhji:
 au  Shri  Onkar  Lal:

 Will  the  Minister  of  Works,  Hous-
 ing  and  Supply  be  pleased  to  state:

 (a)  the  amount  allocated  year-wise
 for  slum  clearance  in  Rajasthan  during
 the  Second  Five  Year  Plan  period;

 (b)  the  number  of  schemes  imple-
 mented  go  far  and  the  places  where
 they  were  to  be  executed;  and

 (c)  the  amount  spent  on  each  of
 them?

 Chanda):  (a)  The  following  alloca
 tions  (including  the  State's  share  of
 subsidy)  were  made  to  the  Govern-
 ment  of  Rajasthan  umler  the  Slum
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 Clearance  Scheme  during  the  Second
 Five  Year  Plan:—

 Year  Allocation

 No  specific  allocation
 was  made  to  any
 State  Government
 during  this  year.

 (i)  956-57

 (a)  1957-58  Rs.  3°33  lakhs
 (tH)  I958-sg  Rs.  2+80  lakhs
 (ie)  1959-60  Rs.  5°00,  lakhs
 (v)  1960-61  Rs.  22°8  lakhs

 TOTAL  Rs.  (22°31  lakhs

 (b)  and  (c).  The  following  four  pro-
 jects  have  so  far  been  sanctioned/
 approved  for  implementation  in  Rajas-
 than  State:—

 Rs.  in  lakhs.

 Project  Approved  Expendi-
 cost  ture  in-

 curred*

 (i)  Rajamal-ka-Ta-
 lab,  Jaipur  2764,  Nil

 (ii)  Jey  Marg,  Alwar  2°64  Nil
 (iii)  Udaipur  R25  2°73
 (iv)  Amrit  Puri  Jai-

 pur.  =  (2-80  Nil

 Tora  I6°33  2°73

 *Based  on  the  information  received
 from  the  State  Government  in  their
 letter  No.  F-0(0)-Plan/6!,  dated
 22nd  February,  961.

 Ambar  Charkha  in  Punjab
 964.  Shri  Daljit  Singh:  Will  the  Min-

 ister  of  Commerce  and  Industry  be
 Pleased  to  state:

 (a)  the  amount  allotted  for  pro-
 pagation  of  Ambar  Charkha  in  Punjab
 State  during  the  Second  Five  Year
 Plan  period  so  far  (year-wise);

 (b)  the  quantity  or  yarn  produced
 so  far;  and

 (९)  the  number  of  centres  opened
 so  fart
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 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  A  statement
 containing  the  required  information  is
 laid  on  the  Table.  [See  Appendix
 II.  annexure  No.  36].

 (b)  The  information  is  being  collect
 ed  and  it  will  be  laid  on  the  Table  of
 the  Sabha.

 (c)  28  production  centres  and  434
 sales  centres.

 राष्ट्रीय  उत्पादकता  परियद  के  ह्ष्बी  में

 €६५.  wt  प्रकाहाधीर  शास्त्री:  क्‍या
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ३०  नवम्बर,
 १६६०  के  प्रतारांकित  प्रष्न  संख्या  १०६३

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 (क)  राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद्‌  ने

 स्थानीय  उत्पादकता  परिषदों  को  जो  सुझ्नाव
 दिया  था  उसके  प्रनूसार  शब  तक  राष्ट्रीय
 उत्पादकता  परिषद्‌  के  बिलने  प्रकाशनों  का

 हिन्दी  प्रभुवाद  किया  गया  है  ;  शौर

 (ख)  क्‍या  यह  अनुवाद  कार्य  उत्पादकता
 परिषदे  प्रलग-प्रलग  करेंगी  प्रथवा  इसे  किसी
 कुन्द्रीय  एजेंसी  को  सौपा  जायेगा  ?

 उद्योग  मंत्री  (भी  मनुभाई  शाह)  :

 (क)  स्थानीय  उत्पादकता  परिषदों  ने  कुछ
 प्रकाशनों  के  प्रनुबाद  हिन्दी  तथा  दूसरी
 स्थानीय  भाषाधं  में  निकालना  शुरू  कर  दिया

 है।  झब  तक  किये  गये  भ्रनुवादों  में  से एक  हिल्दी
 में,  एक  बंगला  में,  एक  तामिल  में  तथा  दो

 गुजराती  में  है  t

 (@)  अनुवाद  कराने  के  लिये  राष्ट्रीय
 उत्पादकता  परिषद्‌  का  विचार  किसी  केस्द्रीव
 एजेंसी  की  स्थापना  करने  का  नहीं  है  |  ay.
 मीय  उत्पादकता  परिचदें  हम  काम  को  कर

 ही हैं ।
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 मुख्य  श्रम  झ्लायुक्‍त  के  कार्यालय  में  हिन्दो
 टाइपिस्ट

 ६६६.  श्री  प्रकाशबोर  शास्त्रों  :  क्‍या

 ह... ज  झर  शोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा
 करेंगे  कि

 (क)  मुख्य  श्रम  झायुक्ता  के  कार्यालय

 में  इस  समय  कितने  हिन्दी  टाइपिस्ट  काम

 कर  रहे  हैं  :

 (ख)  यदि  संख्या  शून्य  है,  तो  हिन्दी
 के  प्रलेख  ब्रादि  टाइप  करने  की  क्‍या  व्यवस्था

 है  आर

 (ग)  पर्याप्त  संख्या  में  हिन्दी  टाइपिस्ट

 नियुक्त  करने  के  लिये  क्‍या  कार्यवाही  की  जा

 रही  है  ?

 अम  उपमंत्री  (श्री  झाबिद  अली )  :

 (क)  कोर्ट  नहीं  ।

 (ख)  यह  काम  हिन्दी  राउय  जानने

 याल  वर्मचारियों  से  लिया  जाता  है  1

 (ग)  गृह  मंत्रालय  भे  निवेदन  किया

 गया  है  कि  एक  हिन्दी  टाइप  जानने  वाले

 हिन्दी  प्रसिसटेंट  की  नियुक्ति  की  जाये  ।

 पत्रों  के  हिन्दी  में  उत्तर

 ego.  भी  प्रकाक्षथोर  शास्त्रों  :  क्‍या

 निर्माण,  झावास  दौर  संभरण  मंत्री  यह  बाताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  प्रकाशन  शाश्षा  में  १६६०  की

 'चहली  छमाहीं  में  हिन्दी  में  प्राप्त  हुये  २४६८
 पत्रों  में  से ंकेबल  ३८  पत्रों  के  उत्तर  हिन्दी
 में  देने  शौर  दोष  सभी  पत्रों  के  उत्तर  प्रंग्रेजी

 में  देने  के  क्या  कारण  हैं,  भौर

 (ख)  भविष्य  में  हिन्दी  में  प्राप्त  होने
 जले  सभी  पत्रों  का  उत्तर  हिन्दी  में  देने  के  लिये

 प्रकाशन  दाखा  द्वारा  क्‍या  व्यवस्था  की  गई

 है?

 निर्माण, प्राधास  बौर  संभरण  मंत्री  1६ |
 wo  wo  रेड्डी)  :  (क)  भारत  सरकार  की
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 प्रशासन  साखा,  दिल्‍ली  में  सन्‌  १६६०  के

 पहले  छह  महीनों  में  हिन्दी  में  शाये  २४६८
 पत्रों  में  स ेकेवल  ३८  का  हिन्दी  में  और  शेष  का

 श्रंग्रेजी  में  उत्तर  भेजे  जाने  का  मुख्य  कारण

 यह  था  कि  सम्बन्धित  कर्मचारी-वर्ग  को

 हिन्दी  में  कार्यालय  सम्वन्धी  पत्र-ब्यवहार
 करने  का  कोई  व्यवहारिक  प्रशिक्षण  नहीं
 मिला  था  |

 (ख)  हिन्दी  में  उत्तर  भजन  को  सुविधा
 की  दृष्टि  से  कुछ  नमूने  के  प्रारूप  (मसौदे)
 बना  लिये  गये  है  तथा  कुछ  शौर  भी  श्भी  बनाये
 जा  रह  है  ।

 Blackmarketing  of  Tyies

 968.  Shri  Liladhar  Kotoki:  Will  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  tyres  of  a.l  types  of
 motor  vehicles  have  become  scarce
 all  over  Assam  during  the  last  several
 months  revul'ing  in  black  market  and
 soaring  prices;  and

 (b)  the  reasons  thereof  and  steps
 taken  to  solve  the  problem?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  and  (b).  No,
 Sir.  One  complaint  was  however  re-
 ceived  about  shortage  of  only  truck
 tyres  in  certain  areas  in  Assam  and
 2,000  sets  of  giant  tyres  have  since
 been  released  by  the  State  Trading
 Corporation  for  supply  to  the  owners
 of  vehicles  in  those  areas?

 Compensation  to  Dependents  of  Circle
 Officer  killed  by  Nagas

 969.  Shrimati  Mafida  Ahmed:  Will
 the  Prime  Minister  be  p'eased  to  re-
 fer  to  the  reply  given  to  Starred
 Question  No.  22  on  the  5th  February,
 96]  and  state:

 (a)  whether  any  compensation  has
 been  given  to  the  dependents  of  late
 Shri  Chaliha:  and

 (b)  if  not  whether  Government  will
 consider  to  sanction  a  life-pension  to
 the  widow  of  late  Shri  Chaliha?
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 The  Prime  Minister  and  Minister  of
 External  Affairs  (Shri  Jawaharlal
 Nehru):  (a)  and  (b).  The  Governor
 of  Assam  has  sanctioned  Rs.  1,500  as
 immediate  relief  for  the  dependents  of
 Shri  Chaliha.  The  Commissioner,
 Nagaland,  has  sanctioned  another
 Rs,  500,  for  this  purpose.  The  ques-
 tion  of  sanctioning  further  benefits  as
 admissible  under  the  rules  is  receiving
 the  urgent  attention  of  the  local
 authorities.

 विदेशी  महान॒भावों  के  स्वागत  सम्खन्धी

 नियम

 kige.  भ्रो  ब्रजराज  सिंह  :  क्‍या  प्रधान

 अत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क  )  क्‍या  विदेशी  महानुभावों  के  सम्मान

 में  ग्रायोजित  किये  जाने  वाले  स्वागत  समा-

 रोहों  के  बारे  में  कोई  नियम  बनाये  गये  हैं  :

 (स्व)  क्‍या  यह  सच  है  कि  ऐसे  प्रवसरों
 पर  शराब  परोसना  निषिद्ध  है  ;

 (ग)  क्‍या  यह  प्रतिबन्ध  विदेक्षों  में

 स्थित  भारतीय  दूतावासों  पर  भी  लागू  होता
 हैँ;

 (घ)  क्‍या  सरकार  ने  कतिपय  विदेशी

 महानुभावों  को  इस  नियम  का  भ्रपवाद  बनाने

 का  निदषचय  किया  है  ;  दौर

 (डि)  यदि  हां,  तो  इसके  क्‍या  कारण

 है?

 प्रधान  संत्री  तथा  वेबेशिक-कार्य  मंत्री

 पथ्थी  जवाहरलाल  महूक) :  (क)  विदेशी

 महानुभावों  के  स्वागत-समारोहों  के  लिये

 कोई  खास  नियम  नहीं  बनाये  गये  हैं  ।

 (खि)  जी  हां,  सभी  श्रौपचारिक  उत्सवों
 के  भवसर  पर  |

 (ग)  जी  नहीं,  लेकिन  उन्हें  यह  झादेश
 दिया  गया  है  कि  गणराज्य  दिवस  के  उत्सव
 चर  शराब  न  पिलाई  जाय  ।

 (4)  जी  नहीं  ।

 क्)  प्रक्न  ही  नहीं  उठता  1
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 दिल्‍लो  में  खादो  का  उत्पावन

 श्री  नयल  प्रभाकर  :
 शक).

 |  के  भक्त

 क्या  बाणिम्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में

 PERO-EL  के  वर्ष  में  खादी  का  उत्पादन

 निर्धारित  लक्ष्य  से  कम  रहा  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसके  लिये  निर्धारित
 लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिये  क्‍या  प्रयत्न  किये
 जा  रहे  हैं  ;  श्रौर

 (ग)  वर्ष  १६६१-६२  के  लिये  क्‍या
 लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 उद्योग  मंत्री  (भी  समुभाई  झाह)  :

 (क)  जी  नहीं  |  नवम्बर,  १६६०  तक

 ७.४५  लाख  वर्ग  गज़  खादी  तैयार  की  गयी

 है,  जबकि  उसके  उत्पादन  का  निर्धारित
 लक्ष्य  १०  लाख  वर्ग  गज़  था  |

 (ख)  प्रदन  ही  नहीं  उठता  t

 (ग)  १६६१-६२  के  लिये  ब  तक
 लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।

 ब्य  प्रवेश  भे॑  विकास  कार्य

 802.  ft  रा०  qo  हार्मा  :  क्या  पोजना

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रबतक
 मध्य  प्रदेश  को  विभिन्न  विकास  कार्यों  के  लिये
 कितनी  सहायता  दी  गई  है  ध्रौर

 (व)  किलनी  विक्तीय  सहायता  व्यय
 की  गई  है  धौर  उसका  ब्योरा  क्या  है  ?

 घोलता  उपयंत्री  (भी  याम  -  लिकम  )  :

 (क)  धौर  (व)  राज्य  सरकार  से  सुचना
 एकत्रित  की  जा  रहीं  है  ny
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 दिल्‍ली  में  स्वदेशी  बस्तु-मष्डार

 ६७३.  श्री  To  Wo  बार्मा  :  क्‍या

 बाणिम्प  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  दिल्‍ली  में  एक  ऐसा  भंडार

 खोलने  की  कोई  योजना  है  जहां  सभी  स्वदेशी

 बस्तुयें  उपलब्ध  होंगी  ;  और

 (स्व)  यदि  हां,  तो  यह  योजना  कब  तक

 कार्यान्वित  होगी  ?

 उद्योग  मंत्री  (श्री  मम॒भाई  शाह)  :

 (क)  जी  नहीं  ।

 (ख)  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 22.4  hrs.
 MOTION  FOR  ADJOURNMENT

 ORDINANCE  PROMULGATED  BY  GOVERNOR
 07  ORISSA

 Mr.  Speaker:  There  is  an  adjorun-
 ment  motion  tabled  by  Shri  Chinta-
 moni  Panigrahi  and  Shri  5.  M.  Baner-
 jee  which  reads:

 “Immediate  need  to  discuss  the
 Ordinance  passed  by  the  Governor
 of  Orissa  sanctioning  more  than
 four  crores  of  rupees  as  supple-
 mentary  grants  for  1960-61  with-
 out  giving  an  opportunity  to  dis-
 cuss  in  the  Lok  Sabha  in  the
 absence  of  the  State  Legislative
 Assembly”.

 When  was  this  Ordinance  promul-
 gated?

 Shri  Chintamoni  Panigrahi  (Puri):
 President's  rule  was  promulgated  on
 the  25th  February.  The  Ordinance  was
 passed  on  the  24th.

 Mr.  Speaker:  One  day  earlier.

 Shri  Chintamoni  Panigrahi:  Yes.
 It  has  been  said  that  the  Governor  has
 not  been  pleased  even  to  send  a  copy
 of  the  Gazette  Extraordinary...

 Mr.  Speaker:  Was  the  Assembly  in
 session  then?
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 Shri  Chintamoni  Panigrahi:  No,
 Sir.  It  was  not  in  session.

 Mr.  Speaker:  Before  the  Procla-
 mation  was  issued,  would  it  be  com-
 petent  for  the  Governor  to  promulgate
 the  Ordinance?

 Shri  Chintamoni  Panigrahi:  I  just
 want  to  bring  it  to  your  notice,  and
 we  want  to  discuss  it.  It  has  been
 said  in  the  Proclamation  that  the
 power  of  the  Legislature  of  the  said
 State  shall  be  exercisable  by  or  under
 the  authority  of  Parliament.  The  pro-
 Vision  regarding  the  Governor  exercis-
 ing  the  power  to  promulgate  an  Ordi-
 nance  is  contained  in  article  23  of  the
 Constitution,  But  in  the  Proclamation
 of  the  President,  it  has  been  specifical-
 ly  mentioned  that  with  reference  to
 article  2]3  in  particular,  references  to
 the  Governor,  the  Legislature  or  the
 Legislative  Assembly  of  the  State  shall
 be  construed  as  references  to  the  Pre-
 sident  and  to  Parliament  respectively.

 Therefore,  when  there  was  no  As-
 sembly  and  President's  rule  was  going
 to  be  promulgated  and  the  Governor
 himself  had  recommended  to  the  Presi-
 dent  that  there  was  no  possibility  of
 the  formation  of  any  alternate  Govern-
 ment,  was  it  constitutional  or  regular
 on  the  part  of  the  Governor  to  pass
 the  budget  of  the  supplementary  de-
 mands  for  1960-61  without  giving  an
 intimation  to  Parliament  or  letting  us
 have  an  opportunity  to  know  what  the
 contents  of  the  budget  are?  I  gubmit
 it  is  highly  irregular  and  improper  on
 the  part  of  the  Governor  to  pass  that
 budget  by  the  Ordinance.  I  want  to
 know  whether  he  got  any  instructions
 from  the  President  or  the  Prime  Min-
 ister  to  pass  the  budget  by  Ordinance.

 Mr.  Speaker:  Leave  alone  the  Pro-
 clamation.  When  the  Assembly  was
 not  in  session,  was  it  not  open  to  the
 Governor  to  pass  an  Ordinance?

 Shri  Chimtamoni  Panigrahi:  No,
 Sir,  not  to  pass  the  budget.

 Shri  8.  M.  Banerjee  (Kanpur):  It
 has  already  come  in  the  newspapers
 that  the  Centre  had  objected  to  it
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 The  Minister  of  Commerce  and  In-
 dustry  (Shri  Lal  Bahadur  Shastri).
 What  the  hon.  Member  has  said  has
 soMe  substance.  When  this  Ordinance
 wes  promulgated  by  the  Governor,
 there  was  consultation  amongst  our
 officers  as  well  as  with  the  Law  Minis-
 try,  The  Governor  took  this  action  in
 consultation  with  the  Chief  Secretary
 and  the  Law  Department  of  the  State
 Government.  He  felt  that  some  action
 Was  nesessary  in  order  to  incur  ex-
 penditure  on  the  administration.  But
 as  I  said,  when  the  Ordinance  was
 passed  and  it  came  to  our  notice,  the
 Home  Secretary  immediately  consult-
 ed  the  Prime  Minister,  and  later  on
 the  matter  was  referred  to  the  Law
 Ministry.  The  Law  Ministry's  opinion
 is  that  the  Ordinance  promulgated  by
 the  Governor  is  not  valid  under  the
 Constitution.  We  immediately  inform-
 ed  the  Governor  about  this.  There-
 fore,  no  action  is  being  taken  since
 then  under  the  Ordinance,

 Mr.  Speaker:  Has  money  been
 drawn?

 Shri  Lal  Bahadur  Shastri:  No  money
 is  being  drawn,  We  are  very  soon
 coming  with  the  supplementary  de-
 mands  in  this  House  and  it  will  be  for
 Paliament  to  approve  of  them,  and
 then  in  accordance  with  the  laws  and
 the  Constituticn  necessary  action  will
 be  taken  by  them.

 Shri  S.  M.  Banerjee:  The  Chief
 Secretary  misguided  the  Governor.  It
 is  very  bad.

 Mr.  Speaker:  There  can  be  diffe-
 rence  of  opinion  on  the  constitutional
 issue,  There  is  no  question  of  mis-
 guiding.

 Shri  मा.  N.  Mukerjee  =  (Caicutta-
 Central):  Could  I  ask  for  a  clarifica-
 tion?  About  1954,  when  there  was
 President's  rule  in  Kerala,  |  remem-
 ber  we  had  a  Committee  of  Members
 of  Parliament  from  that  State  here  to
 assist  the  President  in  regard  to  things
 which  were  going  on,  especially  in
 regard  to  disbursement  of  funds.  I
 wonder  if  Government  on  this  occa-
 sion  haz  in  mind  something  like  that
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 sort  of  procedure,  because  that  makes
 sure  of  parliamentary  control,  as  ta:
 as  it  can  possibly  be  managed,  in  this
 predicament.

 Mr,  Speaker:  I  remember  a  Com-
 mittee  of  Members  of  Parliament  from
 Kerala  was  appointed  to  advise  on  all
 the  Bill;  that  were  to  be  passed  in  this
 House,  That  ensured  previous  con-
 sultation,  When  the  Proclamation
 comes  up  for  discussion,  some  such
 statement  will  be  made  by  the  Govern-
 ment.

 The  Prime  Minister  and  Minister  of
 External  Affairs  (Shri  Jawaharlal
 Nehru):  This  is  a  matter  which  can
 be  discussed  when  the  Proclamation  is
 discussed.

 Shri  Mahanty  (Dhenkana!):  May
 I  make  a  humble  submission?  I  had
 no  intention  to  make  this  submission,
 had  you  not  been  now  the  repository  of
 the  constitutional  norms  in  Orissa.

 Mr.  Speaker:  What  is  the  subinis-
 sion?

 Shri  Mahanty:  With  this  intrcduc-
 tion,  IT  am  making  my  submission  so
 that  you  may  not  feel  impatilent  with
 mec,

 The  point  is  that  here  we  find  the
 Governor  being  advised  by  the  execu-
 tive  which,  the  hon.  Home  Minister
 says,  was  short  of  transgressing  the
 limit  of  its  office,  Here  is  a  very  seri-
 ous  situation.  We  would  like  to  know
 if  the  Governor's  rule  is  going  to  be
 conducted  in  this  fashion.  If  it  is,  it
 is  high  time  that  Parliament  took
 notic.  of  it  and  also  the  hon,  the  Home
 Minister  felt  satisfied  as  to  the  circum-
 stances  under  which  this  kind  of  enor-
 mity  could  happen,  That  is  my  sub-
 mission,  Here  is  @  very  serious  matter
 and  we  would  like  to  know  how  the
 Governor  could  issue  the  Ordinance;
 even  though  he  was  not  constitutional.
 ly  and  legally  entitled  to  do  so,  This
 is  a  serious  matter  and  I  would  like
 the  hon.  Home  Minister  to  set  at  rest
 our  doubts  and  apprehension,  that
 my  State  would  not  be  ruled  in  this
 kind  of  whimsical  fashion.
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 Shri  Jawaharlal  Nehru:  Th::  hon.
 Member  knows  that  lawyers  differ  and
 legal  opinion  differs,  The  legal  opinion
 that  was  available  to  the  Governor
 there  was  one  and  he  acted  up  to  it.
 He  took  the  best  legal  opinion  avail-
 able  there,  because  it  was  not  a  casual
 thing  and  something  had  to  be  done.
 Otherwise,  every  expenditure  would
 become  illega!.  On  the  other  hand,  the
 lawyers  we  consulted  here  gave  a  di-
 fferent  opinion,  and  we  informed  him.
 Naturally,  he  abided  by  the  better
 opinion,  This  kind  of  thing  might
 happen  at  any  time.  Nothing  follow-
 ed;  that  was  rectifled  immediately.

 Shri  Narasimhan  (Krishnagiri):
 Will  that  Ordinance  lapse  or  has  that
 been  withdrawn?

 Shri  Jawaharlal  Nehru:  Thai  also
 will  depend  on  the  consensus  of  legal
 opinion.

 Mr.  Speaker:  No  action  will  be
 taken,  It  is  clear  from  what  the  hon.
 Home  Minister  has  said  that  the  better
 opinion  seems  to  be  that  the  Ordinance
 is  illegal,  Under  article  204,  Appro-
 priation  Bills  can  be  passed  regarding
 sums  or  grants  made  by  the  Assembly.
 When  no  grants  are  made  by  the  As-
 sembly,  there  is  no  question  of  draw-
 ing  those  moneys.  The  base  itself  is
 wanting.  The  better  legal  opinion
 seems  to  be  that  the  Crdinance  is
 illegal;  and  no  action  has  been  taken.
 Therefore,  there  is  no  need  for  me
 to  give  consent  to  the  adjournment
 motion.

 Regarding  the  advice  which  Shri
 Mahanty  wanted  to  give  me,  I  do  not
 know  of  any  single  instance  of  irre-
 gularity.  The  Governor  there  was  only
 anxious  to  avoid  any  irregularity  and,
 therefore.  passed  that  Ordinance.  The
 hon.  Member  wants  to  draw  an  infer-
 ence  from  this  that  the  Governor  is
 going  to  act  illegally,  Far  from  that.
 The  conclusion  is  clear  that  he  did  not
 want  to  act  illegally.  Nothing  more.

 I  will  take  his  advice  but  I  am  not
 going  to  act  upon  it.
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 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 AMENDMENTS  TO  EMPLOYEES’  PROVIDENT
 Funps  ScHEME

 The  Deputy  Minister  of  Labour
 (Shri  Abid  Ali):  Sir,  I  beg  to  lay  on
 the  Table  a  copy  of  Notification  No.
 G.S.R.  20l,  dated  the  8th  February,
 96]  making  certain  further  amend-
 ments  to  the  Employees’  Provident
 Funtis  Scheme,  952,  under  sub-section
 (2)  of  Sectisn  7  of  the  Employees’
 Provident  Funds  Act,  1952.  [Placed  in
 Library.  See  No.  LT-2692  61.)
 ANNUAL  KEPORTS  OF  COFFEE  BOoaArD

 The  Deputy  Minister  of  Commerce
 and  Industry  (Shri  Satish  Chandra):
 Sir,  I  beg  to  lay  on  the  Table  a  copy
 of  each  of  the  following  papers: —

 (i)  Annual  Report  of  the  Coffee
 Board  for  the  year  1957-58)
 (Vol.  IV—Coffee  Statistics  re-
 lating  t»*  India),  [Placed  in
 Library.  See  No.  LT-2693  J

 (ii)  Annual  Report  of  the  Coffee
 Board  for  the  year  1958-59
 (Vols.  I  and  .I).  [Placed  in
 Library.  See  No,  LT-2694/6.]

 (iii)  Annual  Report  of  the  Coffee
 Board  for  the  year  1959-60.
 [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-2695  /81.

 NOTIFICATIONS  UNDER  ESSENTIAL  COM-
 MODITIES  ACT

 The  Deputy  Minister  of  Food  and
 Agriculture  (Shri  A.  M.  Thomas):  Sir,
 I  beg  to  lay  :n  the  Table  a  copy  of
 each  of  the  following  Orders  under
 sub-section  (6)  of  Section  3  of  the
 Essential  Commodities  Act,  955:—

 (‘)  The  Rice  (Punjab)  Second
 Price  Control]  (Third  Amend-
 ment)  Order,  ly6]  published
 in  Notification  No.  G.S.R.  197,
 dated  the  l8th  February,  1961.
 {Placed  in  Library.  See  No.
 LT-2696  J

 (ii)  The  Rice  (Madhya  Pradesh)
 Second  Price  C-ntrol  (Third
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 Amendment)  Order,  96]  pub-
 lished  in  Notification  No.
 G.S.R.  198,  dated  the  8th
 February,  1961.  [Placed  in
 Library.  See  No.  LT-2697/6.]

 (iii)  The  Rice  (Madhya  Pradesh)
 Second  Price  Control  (Fourth
 Amendment)  Order,  96]  pub-
 lished  in  Notification  No.
 G.S.R.  202,  dated  the  l8th
 February,  ‘1961,  [Placed  in
 Library.  See  No.  LT-2698/6.]

 (iv)  The  Rice  (Punjab)  Second
 Price  Control  (Fourth  Amend-
 ment)  Order,  96]  published
 in  Notification  No.  G.S.R.  203,
 dated  the  8th  February,  1961.
 [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-2699  J

 (v)  The  Dethi  Wheat  and  Wheat
 Products  (Export  Control)
 Amendment  Order,  ‘1961  pub-
 lished  in  Not/fication  No.
 G.S.R.  204,  dated  the  2lst
 February,  1961.  [Placed  in
 Library.  See  No.  LT-2700/6.]

 (vi)  The  Rice  (Restrictions  on
 Rail-bookings)  Amendment
 Order,  96  published  in  Noti-
 fication  G.S.R.  244,  dated  the
 23rd  February,  1961,  [Placed
 in  Library.  See  No,  LT-270l/
 61.)

 CALLING  ATTENTION  TO  A
 MATTER  OF  URGENT  PUBLIC

 IMPORTANCE

 Risk  mn  JuTe  Prices

 Shri  Indrajit  Gupta  (Calcutta—
 South-West):  Sir,  under  Rule  197,  I
 beg  to  call  the  attention  of  the  Minis-
 ter  of  Commerce  and  Industry  to  the
 following  matters  of  urgent  public
 importance  and  I  request  that  he  may
 make  a  statement  thereon:

 “The  rise  in  jute  prices  result-
 ing  in  curtailment  of  jute  produc-
 lion  and  loss  of  overseas  market.”

 The  Minister  of  Commerce  (Shri
 Kanungo):  Sir,  the  statement  is  a

 for  Government
 Business

 long  one  covering  3  page.  Shall  I  lay
 it  on  the  Table?

 Mr.  Speaker:  Yes.  It  may  be
 placed  on  the  Table;  we  have  no
 time.

 Shri  Kanungo:  |  lay  it  on  the  Table.

 [See  Appendix  II,  annexure  No.  37].

 ALLOCATION  OF  TIME  FOR
 GOVERNMENT  BUSINESS

 Mr.  Speaker:  I  have  to  inform  the
 House  that  the  Business  Advisory
 Committee  met  on  the  2nd  March,
 1961,  to  consider  the  allocation  of
 time  for  Government  business,  but
 did  not  make  any  formal  report  as
 there  was  no  quorum.  I  am  exceed-
 ingly  sorry  that  hon.  Members  could
 not  find  time  to  attend  the  meeting
 of  the  Business  Advisory  Committee.
 Unless  the  Committee  looks  into  the
 matter  we  cannot  have  sufficient  time
 allocated;  allocation  of  time  becomes
 impossible.  I  hope  and  trust  that
 there  would  not  be  any  difficulty  here-
 after.  I  sent  the  staff  to  try  and  fetch
 the  Members;  but  they  were  not  found
 (Interruption).

 Shri  Raghunath  Singh  (Varanasi):
 Sir,  the  members  of  the  Advisory
 Committee  should  be  changed.

 Mr,  Speaker:  Very  well;  I  shall
 take  note  of  it.

 But,  there  was,  however,  consensus
 of  opinion  among  the  Members  pre-
 sent  that  the  time  may  be  allotted  as
 follows:

 hours.
 The  U.P.  Sugarcane  Cess

 (Validation)  Bill,
 1961.  2
 (Consideration  and

 passing).
 The  Banking  Companies

 (Amendment)  Bill,
 96]
 (Consideration  and

 passing).
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 hours

 The  Maternity  Benefit
 Bill.  3

 The  Railway  Passenger
 Fares  (Repeal)  Bill,
 96I.  |

 The  Khadi  and  Village  In-
 dustries  Commission
 (Amendment)  Bill.  ]

 The  Delhi  Shops  and
 Establishments  (Am-
 endment)  Bill.  3

 General  Discussion  of
 General  Budget.  20

 Resolution  approving  the
 Proclamation  issued
 by  the  President  in
 respect  of  the  State
 of  Orissa.  3

 Of  course,  I  have  always  got  the
 discretion  to  allow  one  more  hour
 whenever  the  House  desires  it  and
 having  regard  to  the  schedule.  We
 may  be  saving  some  time;  there  may
 not  be  any  difficulty,  I  suppose,

 Shri  Surendranath  Dwivedy  (Ken-
 drapara):  Sir,  the  Proclamation  may
 be  given  some  more  time;  3  hours
 may  not  be  enough.

 An  Hon,  Member:  Five  hours.

 Mr.  Speaker:  You  want  5  hours.
 Yes,  we  will  sec.

 Shri  D.  C.  Sharma  (Gurdaspur):
 Whose  is  this  decision?  Does  it  come
 from  you?

 An  Hon,  Member:  Does  it  mean
 that  you  have  dissolved  the  Commit-
 tee  now?

 Mr.  Speaker:  We  sat  together  and
 discussed  informally.  It  is  usual  for
 me  to  fix  a  time  wherever  the  Busi-
 ness  Advisory  Committee  has  not
 applied  its  mind  and  fixed  a  particular
 time.  I  want  to  take  the  consensus
 of  opinion  in  the  House  as  to  whether
 they  agree  to  these  which  are  my
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 proposals—of  course,  on  the  advise  of
 the  Members  who  were  present.  I
 am  prepared  to  increase  the  time  for
 the  discussion  of  the  Proclamation
 from  3  hours  to  5  hours.

 Shri  Prabhat  Kar  (Hooghly):  So
 far  as  the  Banking  Companies
 (Amendment)  Bill  is  concerned,  the
 time  may  be  increased  from  2  hours
 to  4  hours  because  that  is  going  to
 change  the  entire  structure  of  the
 banking  industry.

 Mr,  Speaker:  Let  us  see.  I  will
 allow  3  Hours;  if  necessary,  one  hour
 more  at  my  discretion.

 I  take  it  that  the  House  agrees  with
 this  allocation  of  time.

 In  order  to  provide  time  for  Gov-
 ernment  business  required  to  be  dis-
 posed  of  urgently,  the  Government
 have  suggested  that  the  House  might
 sit  for  one  additional  hour  every  day
 with  effect  from  Monday,  the  6th
 March,  to  Wednesday,  the  ‘5th
 March,  96]  and  that  a  sitting  of  the
 House  might  also  be  fixed  on  Satur-
 day,  the  llth  March,  1961,

 I  suppose  the  House  is  willing  to
 sit  one  hour  more  daily  and  also  to
 sit  on  Saturday.

 Shri  D,  C.  Sharma:  Sir,  I  think  we
 can  sit  one  more  hour  every  day  and
 keep  Saturdays  free  (Interruption).

 Mr.  Speaker:  I  think  the  consensus
 of  opinion  is  that  one  hour  extra
 might  stand.  So  far  as  Saturday  is
 concerned,  I  will  ask  the  Business
 Advisory  Committee  to  meet  again.
 If  this  time  the  Members  do  not  come
 I  will  re-constitute  the  Business  Ad-
 v'sory  Committee.  (Interruption).

 I  suppose  the  suggestions  are  ac-
 cepted.

 Several  Hoa.  Members:  Yes.
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 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 The  Minister  of  Parliamentary
 Affairs  (Shri  Satya  Narayan  Sinha):
 Sir,  with  your  permission  I  rise  to
 announce  that  Government  Business
 in  the  House  for  the  week  commenc-
 ing  6th  March,  96l  will  consist  of:

 a)  Consideration  of  any  item  of
 Government  Business  carried
 over  from  today's  Order
 Paper.

 42)  Discussion  and  voting  cf:

 Supplementary  Demands  for
 Grants  (Railways)  for  1960-61.

 Demands  for  Grants  (Railways)
 for  ‘1961-62.

 43)  Discussion  on  the  Resolution
 approving  the  Proclamation
 issued  by  he  President
 assuming  to  himself  all  the
 functions  of  the  Government
 of  Orissa.

 (4)  Consideration  and  passing  of:
 The  Insurance  (Amendment)

 Bill,  ‘1961,

 The  Railway  Passenger  Fares
 (Repeal)  Bill,  ‘1961,

 {5)  Genera)  Discussion  on  Gene-
 ra]  Budgct  for  1961-62  on  9th
 March  onwards.

 RAILWAY  BUDGET—GENERAL
 DISCUSSION—(contd.)

 Mr,  Speaker:  The  House  will  now
 Proceed  with  the  Genera]  Discussion
 of  the  Railway  Budget.  Shri  Manay
 Was  on  his  legs  the  other  day  and  he
 May  continue  his  speech.

 Shri  Manay  (Bombay  City  Central—
 Reserved—Sch.  Castes):  Mr.  Speaker,
 Sir,  the  other  day  I  was  trying  to
 draw  the  attention  of  the  House  to
 the  demand  of  the  people  of  Nipani
 for  a  railway  line  between  Nipani  and
 Raibaug.  I  have  already  said  that
 Nipani  is  a  commercial  centre  and
 the  business  conducted  there  is  such
 that  it  is  able  to  get  foreign  exchange
 for  the  country.  I  have  already
 showed  that  it  is  a  justifiable  demand.
 2064  (  Ai)  LS—5.

 PHALGUNA  I3,  882  (SAKA)  Budget—General  2940
 Discussion

 One  more  thing.  The  predecessor
 of  the  present  Railway  Minister  had
 been  to  Nipani  some  time  ago  and
 he  had  promised  the  people  of  Nipani
 that  he  would  be  pleased  to  consider
 their  demand  and  see  that  the  rail-
 way  line  between  Nipani  and  Raibaug
 is  granted  in  the  Third  Five  Year
 Plan,

 2.30  hrs.

 [Mr.  Deputy-SpEAKER  in  the  Chair]

 I  am  not  able  to  remember  the
 exact  words  of  his  promise  but  the
 promise  was  there.  I  just  want  to
 ask  our  hon.  Railway  Minister  whe-
 ther  he  is  agreeable  to  keep  the  pro-
 mise  given  by  his  predecessor  to  the
 people  of  Nipani  or  he  is  not  in  a
 position  to  keep  up  to  that  promise,

 One  more  point.  It  is  about  the
 coaches  on  the  Frontier  Mail  running
 between  Bombay  and  Amritsar.  We
 are  running  the  Swiss  made  schileran
 coaches  which  were  converted  from
 second  class  to  first  class.  There
 have  been  many  complaints  about
 these  coaches.  I]  remember  a  recent
 incident  when  on  700  February  8
 number  of  hon.  Members  of  Parlia-
 ment  travelled  from  Bombay  to  New
 Delhi  by  the  Frontier  Mai]  in  these
 coaches;  they  were  not  in  a  position
 to  sit  comfortably,  not  to  speak  about
 the  sleeping  accommodation.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Something
 wrong  with  the  M-Ps.  or  with  the
 compartment?

 Shri  Manay:  With  the  compart-
 ment.  I  sam  bringing  this  to  your
 Notice  and  to  the  notice  of  the  hon.
 Minister  through  you  not  only  be-
 cause  the  M.Ps.  were  not  comfortable
 in  these  coaches  but  the  general  pub-
 hic  also  made  complaints  about  these
 coaches  and  the  Railway  Board  have
 accepted  the  demand  :o  withdraw
 these  coaches.  But  I  am  told  that  the
 Board  is  finding  certain  difficulties  to
 replace  them;  but  these  difficulties
 are  creating  more  difficulties  for  the
 staff  al  the  reservation  office  in  Bom-
 bay;  they  are  the  people  who  allot
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 [Shri  Manay]}
 these  berths  and  they  are  blamed.
 Some  via  media  should  be  found  to
 replace  these  coaches  as  these  things
 may  effect  the  morale  of  the  people
 working  at  the  reservation  office  in
 Bombay.

 I  would  now  refer  to  the  grievances
 of  the  Scheduled  Castes  and  Buddhists
 employees  of  the  Railway  and  also  to
 the  grievances  of  the  employees  in
 general.  With  due  respect  to  the
 hon.  Minister  for  his  sincere  efforts
 to  do  some  good  job  for  the  better-
 ment  of  the  Scheduled  Castes,  I  may
 have  to  say  that  the  Railway  Minis-
 try  and  the  Railway  Board  are  not
 completely  free  from  the  observance
 of  untouchability  in  the  Railway
 Ministry.  For  the  last  three  years  I
 have  been  pointing  out  the  injustice
 done  to  them  but  to  my  surprise  I
 have  not  been  able  to  get  good  re-
 Puorts  from  the  associations  which
 have  been  working  for  the  better-
 ment  of  the  Scheduled  Cast  employees
 of  the  Railway  Ministry.  On  page  04
 of  the  Railway  Board's  report,  somt
 figures  about  recruitment  are  given.
 The  number  of  non-gazctted  class  III
 posts  indented  is  shown  as  ‘1886  while
 the  number  of  candidates  recommend-
 ed  by  the  recruiting  centre  is  8])8—
 less  than  the  indented  number.  But
 it  is  a  fact  that  the  applications  have
 been  much  more  than  the  required
 number.  Then  again,  as  against  927
 reserved  class  ITI  posts,  only  72]  had
 actually  been  appointed.  Apparent-
 ly,  it  may  appear  that  the  filling  of
 posts  is  almost  complete  as  only  200
 Posts  are  left  unfilled.  I  will  not
 agree  if  it  is  said  that  because  the
 applicants  are  not  forthcoming,  these
 Posts  are  not  filled;  It  cannot  be  a
 fact.  I  had  an  opportunity  to  visit
 the  office  of  the  Railway  Service
 Commission  in  Bombay  and  met  the
 Chairman  of  that  Commission  _  there.
 To  my  surprise  I  found  that  as  against
 some  2000  posts  indented,  there  were
 more  than  10,000,  Scheduled  Caste  ap-
 plications  received.  That  only  shgws
 that  the  machinery,  engaged  in  the
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 appointment  of  Scheduled  Castes,  if  I
 may  say  so,  is  not  completely  free
 from  that  tinge  which  prevents  the
 filling  up  of  these  posts.

 Regarding  the  availability  of  candi-
 dates  from  these  three  sections  for
 which  reservation  is  made—Scheduled
 Castes,  Scheduled  Tribes  and  Anglo-
 Indians—the  Railway  Board  them-
 selves  had  said  that  there  was  no
 dearth  of  candidates  from  among  the
 Scheduled  Castes.  Therefore,  there
 is  no  justification  for  keeping  over
 200  posts  unfilled.  That  is  about  the
 reservation  of  posts.

 I  have  referred  to  the  observance
 of  untouchability  by  the  Railway
 Board  and  I  want  it  to  be  taken  as  a
 painful  observation  of  mine.  I  know
 that  the  hon.  Railway  Minister  is  not
 only  interested  in  the  amelioration
 of  the  condition  of  the  Scheduled
 Caste  employees  of  the  Railway
 Ministry  but  is  also  very  keen  on
 doing  everything  possible  and  within
 his  reach.  I  am  also  prepared  to  say
 that  he  has  been  doing  so.  But,  as
 I  said  earlier,  the  machinery  that  is
 charged  with  the  responsibility  of
 carrying  out  the  administration  of  the
 railways  has  succeeded  in  dodging  the
 sincere  efforts  of  the  Railway  Minis-
 ter  in  fululling  these  obligation  under
 the  Constitution.  I  will  quote  three
 or  four  instances  of  harassment  of
 Scheduled  Caste  employees  in  the
 Railway  Ministry,  I  will  quote  one
 instance  from  one  railway  and  other
 instances  from  other  railways.  Let  us
 first  take  the  Northern  §  Railway.
 There  are  two  instances  here  and
 both  are  in  regard  to  Ci&s«  IT]  staff.
 Both  are  of  persons  belonging  to  the
 Scheduled  Caste  community.  One  is
 an  inspector  in  the  P.W.l.  section
 and  he  has  been  applying  for  the
 senior  inspector's  post  since  the  last
 three  years.  He  is  fully  qualified  and
 he  is  the  seniormost  in  his  grade  in
 the  department.  But  his  application
 is  not  considered  for  reasons  better
 known  to  the  officers.  9  7  using
 this  terminology  because,  as  I  have
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 already  stated,  they  are  dodging  suc-
 cessfully.  The  officers  in  the  Rail-
 way  Ministry  would  use  that  pet  ter-
 minology,  that,  is,  the  ‘suitability’  is
 not  there,  or  that  suitable  candidates
 are  not  available.  Now,  I  am  yet  to
 understand  the  real  meaning  or  the
 real  sense  behind  this  word  ‘suit-
 ability’.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  hon.
 Member's  time  is  up.

 Shri  Manay:  I  have  to  cover  so
 many  points.

 Mr.  Deputy-Speaker:  He  took  nine
 minutes  the  other  day.

 Shri  Manay:  I  had  taken  only  five
 minutes.

 Mr.  Deputy-Speaker:  It  has  been
 put  down  in  the  record  that  he  took
 nine  minutes.

 Shri  Manay:  I  shall  finish  soon.
 Another  instance  is  that  of  a  Class  III
 employee  in  the  same  Northern  Rail-
 way.  He  is  transferred  from  one
 place  to  another  seven  times  in  the
 period  of  two  years,  and  this  is  a  case
 of  nothing  but  harassment  because  he
 belongs  to  the  Scheduled  Caste  com-
 munity.

 Mr.  Deputy-Speaker:  [f  the  hon.
 Member  wanted  to  mention  names
 and  bring  out  illustrations  and  put
 representations  on  behalf  of  parti-
 cular  individuals,  he  ought  to  have
 conveyed  this  information  to  the
 Minister  earlier,  so  that  the  Minister
 might  be  ready  with  these  cases.
 Otherwise,  it  is  difficult.

 Shri  Manay:  With  your  permission,
 may  I  submit  that  I  myself  have
 taken  the  trouble  to  represent  their
 cases  and  I  received  the  reply  from
 the  Ministerial  level  which  is  based
 on  the  stereotype  reply  given  by  the
 officers.

 Mr.  Deputy-Speaker:  If  the  repre-
 sentations  are  stereotype,  the  answer
 also  would  be  stereotype!

 Shri  Manay:  Therefore,  I  feel  that
 there  is  no  other  forum  where  I
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 can  bring  out  those  grievances  but
 this  House,  and  so,  with  your  per-
 mission.

 Mr.  Deputy-Speaker:  There  are
 directions  that  if  particular  represen-
 tations  are  to  be  made  and  the  names
 of  individuals  are  to  be  mentioned,
 previous  notice  of  that  intention  must
 be  given  to  the  Minister  so  that  he
 might  be  ready  with  those  particular
 instances  with  8  suituble  reply.
 Again  I  am  using  the  word  ‘suitable’
 which  might  be  offensive!

 Shri  Manay:  I  have  never  sajd  chat
 the  word  ‘suitable’  is  offensive.  I
 said  that  I  have  yet  to  know  the  in-
 tention  and  the  fecling  behind  that
 word.  But  I  have  not  quoted  any
 names  of  the  persons  and  therefore  I
 feel....

 Mr.  Deputy-Speaker:  Let  us  sce
 how  he  proceeds,

 Shri  Manay:  I  am  giving  these  ins-
 tances  to  substntiate  why  I  charge  the
 Railway  Ministry  for  the  observance
 of  untouchability.  Otherwise,  I
 would  not  have  given  those  cases.

 I  shall  drop  further  instances  and
 quote  only  one  in  particular,  It  is  from
 the  Ch  ttaranjan  factory.  One  person
 was  there  in  the  factory  for  ten  years
 —I  am  not  giving  his  name—and  when
 he  found  that  he  was  not  going  to  be
 spared  for  one  reas:n  or  the  other,  he
 went  to  the  extent  of  resigning  his  post
 after  putting  in  ten  years’  service,
 saying  that  “  I  should  better  prefer  to
 be  unemployed  rather  than  to  submit
 to  the  tortures  because  of  the  fact  that
 I  belong  to  the  Scheduled  Caste  com-
 munity”.  With  your  permission,  I
 would  say  that  hats  off  for  this  mili-
 tant  man  who  has  put  up  a  fight
 against  the  observance  of  untouch-
 ability.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Does  he
 approve  of  the  militant  attitude  of  sub-
 ordinates  to  their  superiors?

 Shri  Manay:  This  poor  man  had  no
 o‘her  honourable  course  available
 except  to  rea  gn  his  job
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 Now,  I  shall  turn  to  the  grievances

 of  general  labour.  Many  other  hon.
 friends  here  have  already  spoken
 about  the  victimisation  of  railway
 workers  in  the  name  of  the  last  gene-
 ral  strike.  Cases  of  harassment  and
 victimisation  are  still  rampant  in  the
 railways  in  respect  of  those  employees
 connected  with  the  general  strike.
 Taking  advantage  of  the  post-strike
 situation,  the  authorities  have  with-
 drawn  the  recognition  of  th:se  unions
 which  had  served  notices  on  the  rail-
 ways.  I  shall  cite  some  of  the  ins-
 tances  of  harassment  of  the  workers.
 One  is  that  the  active  workers  of  the
 unions  are  being  transferred  from  one
 place  to  another  in  mid-term.  The
 second  5  that  of  severe  punishment
 with  reductisn  in  pay  and  rank  and
 withholding  of  annual  increment  for
 years  with  loss  of  seniority.  The
 third  is,  a  period  of  suspension  for
 months  have  been  treated  as  suspen-
 sion  and  the  balance  of  their  dues  is  not
 paid  to  those  who  have  been  taken
 back,  with  some  punishment.  n_  the
 Western  Railway  alone,  cf  which  I
 have  knowledge,  there  are  about  75
 workers  who  have  been  thrown  away
 under  one  pretext  or  the  other.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  hon.
 Member's  time  is  up.

 Shri  Manay:  A  few  minutes  more,
 Sir  The  Government  of  India  and
 the  Railway  Ministry  have  in  general
 taken  a  very  lenient  attitude,  a  very
 reasonable  attitude.  towards  the
 strikers.  But—-I  do  not  want  to  repeat
 the  charge—the  petty  officials  are  sct-
 tling  their  cld  scores.  I  do  not  want
 to  make  that  charge,  as  I  have  said,
 but  then,  I  would  like  to  say  that  des-
 pte  this  lenient  policy  of  the  Govern-
 ment  of  India.  the  officials  are  openly
 flouing  this  policy  and  are  creating
 frustration  and  bitterness  amongst  the
 railway  employees.

 Mr.  Deputy-Speaker:  He  ought  to
 conclude.

 Shri  Manay:  In  two  minutes.
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 Mr.  Deputy-Speaker:  Not  in  two
 minutes.  Even  for  those  two  minutes,
 I  have  rung  my  bell  three  times.  He
 ought  to  conclude.

 Shri  Manay:  I  shall  finish  now,  with
 a  reference  to  the  shortage  of  staff.
 The  Railway  Ministry  has  said  that  it
 has  banned  new  recruitment  in  the
 year  under  report.  But  then  I  might
 point  out  one  thing.  If  I  had  the  time,
 I  could  mention  it  in  detail.  with  refer-
 ence  to  the  figures  in  the  Railway  re-
 port.  But  n-w.  I  may  say  that  though
 there  has  been  no  recruitment  so  far
 as  Class  II  is  concerned,  in  Class  II
 and  Class  I  posts,  there  has  been  an
 increase  of  about  09  and  2]  respec-
 tively,  It  means  that  about  30  pev-
 ple  have  been  recru  ted  to  Class  !  and
 Class  Il.  Apart  from  that,  the  short-
 age  in  staff  has  resulted  in  the  increase
 in  workload  in  the  railways.  This  in-
 crease  of  workload  in  the  railways  is
 to  such  an  extent  that  the  Railway
 Ministry  is  compelled  to  employ  over-
 {ime  workers.  This  year.  the  amount
 paid  by  way  of  overtime  allowance
 comes  to  about  Rs.  49  lakhs.  There-
 fore,  I  wish  to  say  that  whle  the
 workload  has  been  increasing,  an
 equivalent  increase  of  staff  also  ought
 to  be  there,  to  relieve  the  over-burden
 cn  the  workers  in  the  railways.  With
 ‘hese  words,  I  conclude.

 Shri  Naushir  Bharucha  (East  Khan-
 desh):  Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,
 before  speaking  on  the  railway  bud-
 get,  desire  to  invite  the  attention  of
 this  House  to  the  practice  whch  has
 been  prevailing  for  the  last  two  or
 three  years.  nanfely,  of  the  railway
 budget  being  exhaustively  discussed  in
 the  upper  House  before  it  is  discussed
 here.  The  unfortunate  effect  of  it  is
 that  in  the  replics  which  the  Railway
 Minister  gves  in  the  Rajya  Sabha,
 many  of  the  conclusi:ns  to  which  we
 should  arzive  on  financial  matters  after
 discussion  in  this  House  become  cry-
 stallised  there.  with  the  result  that  we
 are  left  merely  f@  speak  on  the  sub-
 ject.  knowing  fully  well  that  the  mind
 of  the  hon.  Raitway  Minister  has  been
 made  up  already

 by  arguments
 in  the

 Rajya  Sabha.  I  subm't  that  the  rail-
 way  budget  is  part  and  parcel  of  the



 2947  Railway

 general  budget  and  it  is  the  privilege
 of  this  House  to  discuss  all  matters,
 and  discussion  means  infiuencing  the
 decisions  of  the  Government.  I  hope
 in  future  the  mere  excuse  that  it  is
 More  convenient  to  have  the  railway
 budget  discussed  in  the  Rajya  Sabha
 first  wll  not  be  brought  forward  and
 that  the  Government  will  look  into  it
 and  revise  this  practice.

 Coming  to  the  railway  budget,  I  am
 of  the  view  that  while  the  railway
 administration  has  attempted  a  gigan-
 tic  task  and  not  done  too  badly,  it  has
 also  not  done  too  well  either.  I  am
 not  satisfied  with  the  dsplay  of  sur-
 plus  figures  for  the  last  five  years
 totalling  about  Rs.  20  crores,  because  I
 have  always  been  of  the  opinion  that
 in  the  past  five  years,  we  have  set
 aside  by  way  of  depreciation  a  much
 smaller  figure,  with  the  result  that
 these  surpluses  are  really  illusory.

 For  example,  this  year  we  will  be
 setting  aside  Rs.  65  crores,  Rs.  20
 crores  more  than  the  usual  deprecia-
 tion  amount.  If  only  we  can  set  aside
 this  in  the  course  of  the  current  year,
 it  will  completely  wipe  out  all  the  so-
 called  surpluses  of  the  last  five  years.
 This  only  indicates  that  before  basing
 our  conclusions  on  the  figures  given  by
 the  hon.  Railway  Minister,  a  very
 critical  inquiry  is  necessary.

 Taking  the  revenue  side,  we  find
 that  the  jotal  gross  receipts  are  Rs,  500
 crores  inclusive  of  Rs.  24  crores  which
 w.ll  be  paid  to  the  general  revenues
 in  view  of  te  abolition  of  the  tax  on
 Passenger  fares.  But  if  we  critically
 analyse,  how  these  revenues  are  made
 up,  we  find  that  in  the  course  of  the
 last  five  years,  the  first-class  receipts
 have  not  increased  by  more  than  Rs.  2
 crofes,  because  the  first-class  fares  are
 yielding  ‘o  what  I  may  call  the  law
 of  dimin’  hing  returns  and  the  receipt
 is  not  g  ing  up.  Normally,  it  should
 have  gone  up  by  8  to  0  per  cent.  a
 year.  It  has  not  yene  up,  wh'ch  indi-
 cates  that  a  revision  downwards  of
 first-class  fares  is  calfed  for.

 If  you  see  the  receipt  from  third-
 class  fares,  they  total  only  to  Rs.  3
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 crores  more  in  the  last  five  years.  I
 was  rather  surprised  to  find  the  opti-
 mism  en  the  part  ¢f  the  Railway  Min-
 ister  i#  estimating  in  this  budge  that
 in  the  budget  year  alone,  there  will  be
 an  addit  ona]  increase  of  Rs.  8  crores
 in  receipts  from  third-class  fares.  Even
 in  the  last  five  years,  it  did  not  come
 to  Rs.  3  crores  more  or  it  just  came
 to  that  figure.  Then,  why  is  he  so
 optimistic  that  within  the  next  year  he
 expects  there  will  be  an  increase  of
 Rs.  3  crores?

 The  hon.  Minister  has  given  various
 7085  775  for  the  short-fall  in  goods  tra-
 ffic  to  the  extent  of  Rs.  6  crores,  He
 savs,  one  reason  was  the  strike  which
 accounted  for  a  short-fall  of  3  million
 tons  of  originating  goods  traffic,  which
 is  roughly  one  week's  haulage.  When
 ihe  strike  was  on,  we  were  told  that
 the  strike  was  a  complete  and  dismal
 failure.  If  it  was  such  a  complete  and
 disma]  failure,  why  is  it  that  the  rail-
 ways  lost  3  million  tons  of  goods
 traffic?

 Mr.  Deputy-Speaker:  Failure  in  the
 sense  that  they  @id  not  lose  more  than
 that.

 Shri  Naushir  Bharucha:  T  am  afraid
 when  it  suits  the  Minister,  when  he
 wants  to  hit  the  strikers,  he  picks  up
 any  stick  he  likes.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Would  the
 hon.  Member  spare  that  when  his
 opportunity  comes?  (Interruption).

 Shri  Naushir  Bharucha:  Anyway,
 the  point  २  am  making  is,  if  there  is
 a  short-fall  of  Rs.  I6  crores  in  the  ton-
 nage  hauled  this  year,  the  reason  is
 that  he  over-estimated  the  capacity  of
 the  railways.  He  says,  we  are  in  a
 position  and  we  have  in  fact  carried
 more  if  we  look  at  what  he  calls  the
 ton  miles.  I  am  coming  to  that  point
 later  on  and  I  shalj  discuss  it  in
 greater  detail,  but  I  am  inclined  to
 think  that  the  short-fall  was  due  to
 the  fact  that  there  was  an  over-
 estimate  from  this  part  of  the  traffic
 receipts.

 Coming  to  the  expenditure  side,  two
 items  attract  our  attention:  repairs
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 which  have  risen  up  to  Rs,  07  crores
 in  the  budget  year  and  fuel  expendi-
 ture  which  in  the  course  of  the  last
 five  years  has  gone  up  by  50  per  cent.
 It  is  very  strange  that  the  expenditure
 on  salaries  and  wages  has  gone  up
 in  the  last  four  or  five  years  by  only
 22  per  cent.  ‘n  other  words,  tak.ng
 into  consideration  the  increase  in  the
 cost  of  living  in  these  four  or  five
 years,  the  salary  of  the  employees  in
 terms  of  goods  has  not  increased.  But
 the  fuel  consumption  shot  up  by  50
 per  cent,  It  is  true  there  have  been
 revisions  of  coal  prices  and  revisions
 of  haulage  and  handling  charges.  But
 I  am  all  the  time  not  satisfied  that  the
 coal  is  consumed  economically,

 Of  course,  the  Railway  Convention
 Committee’s  recommendations  have
 been  endorsed  by  this  House.  But  I
 am.  stil]  appealing  to  the  House,  since
 the  Railway  Convention  Committec’s
 recommendations  have  been  mention-
 ed  in  such  great  detail,  that  a  com-
 plete  revision  is  called  for.  As  this
 House  is  aware,  the  railways  have  very
 magnanimously  offered  4y  per  cent.
 by  way  of  their  contribution  to  the
 general  revenues  instead  of  4  per  cent.
 After  ten  years  of  so-called  successful
 working  of  the  railways,  there  is  an
 increase  of  only  |  per  cent.  What  type
 of  private  enterprise  vou  will  call  if,
 after  ten  years,  it  does  not  give  any-
 thing  more  but  only  }  per  cent.?  You
 will  throw  the  directors  into  a  junk-
 pot.  Still)  we  say  to  the  railways,
 “Instead  of  4  per  cent.,  you  pay  us  4h
 per  cent.  and  we  are  quite  satisfied”.
 For  another  five  years,  there  is  no  pros-
 pect  of  general  revenues  getting  any-
 thing  more  even  though  they  will  have
 spent  in  the  course  of  the  next  five
 years  Rs.  1,255,  crores  by  way  of  capl-
 tal  investment.

 The  second  point  is,  the  depreciation
 of  Rs.  65  crores  that  is  being  set  aside
 this  vear  is  not  adequate  because  of
 the  backlog  of  accrucd  depreciation  in
 the  past.  Surely  the  depreciation
 could  not  have  jumped  up  in  afe  year
 from  Rs.  45  crores  to  Rs.  65  crores.
 There  is  a  becklog  of  depreciation  for
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 years,  and  taking  that  into  considera~-
 tion,  the  depreciation  should  have  been
 a  great  deal  more.  Therefore,  I  feel
 the  surpluses  are  illusory.

 Also,  the  dividend  payable  on  new
 lines  had  been  deferred  by  the  Railway
 Convention  Committee  of  954  for  five
 years.  Now  by  a  very  curious  inter-
 pretation,  the  hon.  Minister  says  that
 so  far  as  new  lines  are  concerned,  the
 dividend  will  be  deferred  not  only  for
 five  years,  but  until  the  railways  start
 earning  a  surplus,  which  means,  if  for
 the  next  20  years,  they  do  not  start
 earning  a  surplus,  we  get  nothing.  I
 do  not  find  any  warrant  for  extending
 this  tax  holiday  so  far  as  the  railways
 are  concerned.

 The  hon,  Min:-ster  has  got  a  very  nice
 way  of  placing  facts  before  the  House
 with  regard  to  the  development  fund.
 He  says,  there  are  Rs.  29  crores  lia-
 bility  in  it,  that  is  a  minus  balance  of
 Rs.  29  crores.  He  uses  the  terminology
 that  the  Rs.  29  crores  in  the  develop-
 ment  fund  are  to  be  liquidated  by  ad
 hoc  write-back  adjustments  from  deve-
 lopment  fund  to  capital  fund.  In
 plain  language,  it  means  robbing  Peter
 to  pay  Paul.  He  uses  8  beautiful
 Phrase  that  it  is  to  be  liquidated  by
 ad  hoc  write-back  adjustment,  te.,
 transfer  from  development  fund  to
 capital  account.  -t  simply  means  rob-
 bing  the  capital  sccount  so  that  the
 development  fund  may  be  benefited.

 The  Minister  has  waxed  eloquent  on
 the  achievements  of  the  railways  in  the
 second  Five  Year  Plan.  He  says,  the
 second  Plan  provided  for  an  increase
 in  passenger  traffic  by  5  per  cent.  and
 We  have  carried  25  per  cent.  more.  He
 also  says,  while  it  is  true  that  in  regard
 to  the  haulage  of  originating  goods
 traffic  the  farget  was  I62  million  tons
 in  the  second  Plan  and  we  have  fallen
 short  in  terms  of  originating  goods
 traffic,  but  if  we  take  into  considera-
 tion  the  million  ton-miles,  in  that  case.
 we  have  more  than  achieved  that
 target.  He  says  at  the  end  of  the  First
 Plan  the  total  million  ton  miles  was
 36,000  and  they  have  actually  achieved
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 56,000,  I  submit  it  is  a  more  scientific
 method  of  calculating  the  amount  of
 work  the  railways  have  put  in.  He
 says  this  has  been  put  in  with  less  of
 traction  effort,  29  per  cent.  of  additional
 effort  and  26  per  cent,  of  wagon
 increase.  I  am  not  very  satisfied  with
 the  conclusion  that  he  draws  that  the
 efficiency  of  the  railways  have  ijncreas-
 ed.  Why  has  not  that  increase  taken
 place?

 33  hrs,

 Coming  to  wagon  utilisation,  take
 for  example  the  wagon  miles  per
 wagon  day  which  have  increased  from
 45°6  miles  to  47°6  miles.  Then  he
 says  the  net  ton  miles  per  wagon  day
 have  improved  from  573  to  593.  But
 if  we  calculate  22  tons  per  wagon,  it
 ought  to  give  us  1,034  net  ton  miles
 per  wagon  day  instead  of  593.  The
 conclusion  5  that  many  of  your  wagons
 are  running  empty.  If  your  efficiency
 has  so  far  increased  why  jt  is  that
 your  wagons  are  running  so  very
 empty  and  when  full  utilisation  would
 work  out  to  1,034  net  ton  miles  per
 wagon  day  yours  is  only  593?  Can  you
 not  devise  measures  to  carry  return
 traffic?  It  is  true  that  in  many  cases
 there  may  be  one  way  traffic,  but
 surely  ways  and  means  can  be  devised
 for  utilising  empty  wagons  for  some
 sort  of  return  trip  traffic,  if  necessary,
 al  concessional]  rates?  The  conclusion,
 therefore,  is  that  far  too  many  empty
 ‘wagons  are  running  unnecessarily.  The
 electrification  programme  of  the  hon.
 Minister  also  has  fallen  miserably  short
 of  the  performance  expectation  in  the
 Sccond  Plan.

 Coming  to  the  Third  Plan,  I  have
 been  reading  with  very  great  interest
 the  beautiful  array  cf  astronomical
 figures  which  he  is  flourishing.  He
 says  that  the  ton  miles  will  now  rise
 from  54,000  million  tons  to  93,000  mil-
 lion  tons.  He  says  the  originating
 traffic  will  improve  from  54  million
 tons  to  234  million  tons.  Just  see  the
 flaw  in  his  arguments.  In  the  Second
 Plan  period  when  the  railways  spent
 capital  amount  to  the  extent  of  Rs.
 .2  crores,  you  improved  your  net
 ton  miles  from  36,000  million  tons  to
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 54,000  million  tons,  or  by  50  per  cent.
 or  18,000  million  ton  miles  more,  In
 cther  words,  at  a  capital  cost  of  Rs.
 1,121  crores  you  could  carry  only  18,000
 million  ton  miles  more.  Now,  at  «a
 capital  cost  of  only  Rs.  1,255,  crores
 how  can  vou  carry  39,000  million  ton
 miles  more?  So,  there  is  disparity  bet-
 ween  the  two  figures.  There  is  some-
 thing  wrong  either  with  the  estimate
 which  the  hon.  Minister  is  making
 with  regard  to  his  carriage  capacity  in
 the  Third  Plan  and  it  is  faulty  or  his
 capital  expenditure  in  the  Second  Plan
 has  been  very  exorbitant  and  reckless.
 These  are  the  conclusions  and,  there-
 fore,  he  has  got  to  explain  the  posi-
 tion?

 Carry  ng  goods  traffic  of  93,000  mil-
 lion  tons  is  certainly  a  big  effort  and,
 putting  it  in  astronomical  figures,  if  I
 may  say  so,  it  amounts  to  8  railway
 effort  conveying  one  goods  train  of
 1,000  tons  from  earth  to  the  sun.  That
 is  the  meaning  of  the  Third  Plan  effort
 of  the  railways.  If  the  railways  carry
 a  goods  train  of  000  tons  from  the
 earth  to  the  sun,  they  would  put  the
 same  amount  of  effort  in  the  Third
 Plan.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  railways
 are  put  only  in  the  earth  for  the
 present.

 Shri  Naushir  Bharacha:  That  is
 true.

 The  Minister  of  Rallways  (Shri
 Jag}ivan  Ram):  But  he  is  going  to  the
 sun.

 Shri  Nausbir  Bharucha:  I  am  only
 pointing  out  the  gigantic  effort  that
 is  requ'red  and  putting  it  graphically.
 But  even  that  is  not  enough  for  the
 Third  Plan,  Because,  the  cstimates
 made  by  the  Planning  Commiasion
 themselves  are  faulty  and,  ]  am  sure,
 that  at  the  end  of  the  Third  Plan  you
 will  find  that  the  carrying  capacity  is
 as  short  as  ever  before.  80,  I  should
 like  to  know  how  with  these  Rs.  1,255,
 crores  they  will  be  able  to  carry  49
 much  more  when  they  did  not  carry  so
 much  more  in  the  Second  Plan.
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 There  is  one  point  on  which  I  shall
 try  to  dispel  the  illusions  of  the  hon.
 Minister,  the  Railway  Board  and  the
 Railway  adminis‘ration.  He  says  that
 cften  in  well-informed  quarters,  there
 is  a  misconception  that  the  railways
 must  carry  all  the  traffic  that  is  offered
 to  them.  I  say  it  is  a  misconception
 on  the  part  of  the  railways  that  they
 will  carry  only  a  limited  amount  of
 traffic  and  that  is  all  that  is  required
 of  them.  What  type  of  business  enter-

 prise  is  this  that  when  your  customer
 comes  to  your  dor  you  kick  him  out
 and  say,  “No,  we  are  not  going  to  serve

 you?”  Surely,  8  public  utility  concern
 has  got  no  right  to  say  that  and  so

 long  as  this  House  gives  the  railway
 administrat  on  the  amount  of  capital
 inves.ed  and  all  the  money  that  the

 railways  want,  it  can  only  be  attribut-
 ed  to  lack  of  organisation  and  mal-
 administration  if  the  railways  say  9n

 principle  they  are  not  bound  to  carry
 all  the  traffic  that  is  offered.  It  is  a

 wrong  conception  and  the  sooner  the
 railway  admin  stration  disabuses  its

 mind  of  it,  the  better.

 There  are  a  few  miscellaneous
 matters  to  which  I  will  draw  the
 attention  of  the  hon,  Minister  before
 I  conclude  my  speech.  It  is  rather
 unfortunate  that  many  of  the  com-

 plaints  which  we  make  from  time  to
 time  to  the  railway  administration  are
 not  attended  to.  I  have  written  to
 the  Railway  Minister  about  the
 Bhusawal  workshop  workers,  nearly
 400  to  500  of  them,  not  being  paid
 their  overtime.  I  find  that  grievance
 still  remains  unredressed,  I  have  also
 written  to  the  hon.  Minister  about  the
 strikers  at  Bhusawal,  whose  only  fault
 was  that  the  participated  in  the
 strike  and  the  hon.  Minister  had
 given  an  assurance  that  nothing  would
 happen  to  them.  Still  all  those  people
 who  have  been  dismissed  have  not
 been  taken  up.  What  type  of  assu-
 rance  is  it  of  the  Railway  Minister
 if  the  man  on  the  spot  does  not  im-
 plement  it?  Apart  from  that.  I  will
 like  to  refer  to  the  extension  of  the
 Diva-Dasgaon  line  and  I  hope  the
 Railway  Minister  will  take  speedy
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 steps  for  implementing  that  project
 which  will,  I  am  sure,  be  remunera-
 tive  from  the  very  first  day  it  is  put
 into  operation.

 There  are  many  other  matters  to
 which  I  wanted  to  refer  but  I  shall
 briefly  conclude  it  by  giving  my  out-
 standing  impressions  on  the  budget.
 As  I  said,  the  railways  have  put  for-
 ward  a  stupendous  effort  and  they
 have  attempted  a  stupendous  task  not
 badly,  but  not  too  well  cither,  and
 that  Parliament's  approach  to  the
 railways  should  be  one  of  being
 watchful,  alert,  sympathetic  as  well  as
 appreciative  but  also  critical  when
 necessary.  I  would  also  request  the
 hon.  Minister  to  keep  a  watch  on  the
 repairs  and  renewals  bill  and  the
 fuel  bill  and  I  think  that  he  will  have
 to  revise  his  freight  charges  sooner
 or  later.  There  are  some  concrete
 suggestions  which  I  wanted  to  make
 but  on  account  of  the  lack  of  time  I
 shall  postpone  them  hoping  that  per-
 haps  I  might  get  an  opportunity  when
 we  get  down  to  the  details  of  the
 budget.

 Mr.  Deputy-Speaker:  No  promise.

 Shri  Naushir  Bharucha:  I  there-
 fore  say  that  I  do  not  grudge  the
 hon,  Minister  a  measure  of  compli-
 ment,  but  I  do  hope  that  the  adminis-
 tration  requires  more  careful  consi-
 deration  and  more  careful  watching,
 espec  ally  as  to  the  mat'ers  to  which
 I  have  drawn  the  attention  of  the
 House,

 Shri  M.  8.  Murty  (Golungonda):
 Mr.  Deputy-Speaker,  1  associate  my-
 self  with  many  of  my  friends  here  in
 paying  a  compliment  to  the  Railway
 Ministry  for  their  very  satisfactory
 progress  during  the  Second  Plan.  The
 indigenous  production  has  been  step-
 ped  up,  reducing  the  quantum  of  im-
 ports,  thereby  saving  a  lot  of  foreign
 exchange.  Not  only  that.  The  Rail-
 way  Ministry  is  now  in  a  position  to
 export  some  of  the  rolling  stock  and
 the  ICF  built  coaches  to  the  world
 market  on  a  competitive  basi.
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 The  provision  for  training  educated
 unemployed  as  trade  apprentices  in

 railway  installations  is  also  a  wel-
 come  feature,  All  there  things  show
 that  the  progress  achieved  is  tremen-
 dous.

 As  for  the  performance  on  the
 whole,  it  is  very  satisfactory  except
 for  the  movement  of  coal  for  which
 we  cannot  entirely  blame  the  Rail-
 way  Ministry.  The  Ministry  of  S'eel,
 Mines  and  Fuel  is  also  responsible  for
 it.  There  seems  to  be  some  defect  in
 planning  itself  of  both  production  and
 movement.

 Coming  to  accidents,  in  the  report
 which  we  have  been  supplied  with  it
 has  pointed  out  that  collisions  have
 been  reduced  but  derailments  and  the
 damage  caused  to  rolling  stock,  en-
 gines  and  the  permanent  way  is  on
 the  increase.  Accidents  that  have
 taken  place  at  stations  themselves  are
 a  very  notable  feature.  Out  of  19,000
 and  odd  accidents  that  took  place,
 about  1,000  accidents  were  at  the
 stations  themselves.  These  were  due
 to  the  negligence  of  the  staff  and  we
 have  to  view  this  with  grave  concern.
 I  hope  the  Railway  Ministry  will  take
 necessary  action  in  this  matter.

 Day  before  yesterday  my  hon.
 friend,  Shri  Ramakrishna  Reddy,
 mentioned  about  the  formation  of  a
 separate  zone  for  Andhra.  I  think
 there  is  some  misunderstanding  with
 regard  to  this.  We  are  not  demanding
 this  zone  for  Andhra  as  such.  We
 want  a  separate  zone  for  dividing  the
 Southern  Railway  which  extends  over
 four  States.  If  you  include  that  por-
 tion  of  Maharashtra  also  over  which
 the  Southern  Railway  runs,  it  is
 running  over  five  States.  If  the  total
 route  mileage  be  taken  into  account,
 it  has  got  20  per  cent  of  the  route
 Mileague.  Also,  the  Southern  Railway
 is  running  at  a  loss,  which  jis  probably
 Partly  due  to  this  unwieldiness  and
 consequent  inefficiency  in  handling
 these  things.  So  we  request  that  there
 Should  be  a  separate  zone  by  tagging on  some  portion  of  the  Central
 Railway  with  that  “of  the  Southern
 Railway.
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 It  is  understood  that  the  Andhra
 Government  have  also  made  a  sug-
 gestion  in  this  respect  taking  the
 jurisdiction  of  the  new  zone  as  Bal-
 harsha  in  the  north,  Wadi  and  Manmad
 on  the  west,  Bangalore  and  Madras
 in  the  south  and  Wal‘air  on  the  east.
 This  w:ll  be  a  compact  zone.  The
 Estimates  Committee  and  the  Cor-
 rupt'on  Enquiry  Committee  have  also.
 suggested  the  formation  of  compact
 zones.  I  therefore  request  that  suita-
 ble  action  may  be  taken  in  this
 regard.  Both  the  Government  and
 the  representatives  of  Andhra  have
 been  stressing  for  jt  for  the  last  30
 many  years.  I  also  mentioned  thig  in
 my  last  speech  on  the  Budget.

 As  regards  the  laying  of  new  lines,
 not  a  single  inch  oof  new  line  has
 been  laid  in  the  entire  Andhra  Pra-
 desh.  It  may  be  true  about  the
 ent're  south  itself.  Taking  that  into
 account  probably  the  hon.  Railway
 Mnister  has  said  in  his  speech  that
 based  on  political,  social  and  econo-
 mic  grounds  new  lines  may  be  cons-
 tructed  for  the  development  of  the
 south.  If  there  is  any  further  provi-
 sion  made  by  the  Planning  Commis-
 sion,  he  may  take  up  such  I'nes  as
 are  necessary  in  the  south.  Out  of
 the  total  route  mileage  of  35,2l2  milea
 for  the  whole  of  India,  only  about
 7,250  miles  are  in  the  south.  This
 come.  to  only  20  per  cent  of  the  total.
 If  we  draw  a  line  from  Bombay  to
 Calcutta  via  Nagpur  and  take  the
 southern  portion  as  a  whole  into
 account,  only  one-third  of  the  total
 railway  line  rung  through  the  south.
 I  do  not  know  why  it  is  so.  It  may
 be  a  historical  or  political  accident,
 but  in  these  days  of  development  ia
 it  not  our  duty  to  see  to  the  improve-
 ment  of  the  backward  areas  as  we
 doing  about  other  things  in  society?
 We  are  uplifting  the  backward  people
 in  society.  So  I  would  request  the
 Railway  Ministry  to  look  into  these
 things  and  have  some  new  lines  in
 the  south  connecting  the  important
 mineral  deposit  areas  so  as  to  exploit
 these  things.
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 {Shri  M.  Ss.  Murty)

 In  my  last  Budget  speech  in  959  I
 requested  for  the  construction  of  a
 new  line  from  Waltair  to  Hyderabad
 connecting  Kothagudium-Singareni
 collieries  and  Bhadrachalam  so  that
 the  minera]  deposits,  like  managanese
 ‘ore,  iron  ore,  mica  and  limestone  de-
 posits,  may  be  exploited  to  the  best
 advantage.  So  far  not  even  surveys
 have  been  taken  up  in  the  South.  It
 is  a  very  regrettable  thing.

 The  other  day  my  hon.  friend,  Shri
 Asoka  Mehta,  cautioned  the  Railway
 Ministry  about  laying  a  new  lines
 and  introducing  new  trains  in  the
 sor‘).  I  think  he  has  studied  the
 problem  from  one  standpoint  only,
 that  is  from  the  standopoint  of  diver-
 sion  of  traffic  from  the  railways  to
 road  transport.  Probably  he  is  not
 aware  of  the  timings  of  trains,  how
 the  trains  are  running,  what  the  trains
 are  that  are  running  and  the  number
 of  halts  that  have  been  taken  away
 during  the  past  two  or  three  years.
 He  might  have  taken  into  considera-
 tion  all  these  things.

 On  the  east  coast,  that  is,  the  north
 east  line  of  the  Southern  Railway,
 only  two  trains  are  running  from
 Madras  to  Calcutta.  Then  there
 is  one  mail  and  two  passenger
 trains  running  from  Howrah  to
 Hyderabad  and  from  Puri  to

 Hyderabad  and  there  are  two
 passenger  trains  from  Waltair  to  Mad-
 ras,  one  in  the  morning  and  one  in
 the  evening.  If  you  take  their  tim-
 ings,  you  will  find  that  passengers
 from  Waltair  to  Madras  have  either  to
 start  in  the  middle  of  the  night  or
 at  an  inconvenient  hour.  Many  of
 the  halts  of  the  through  running
 trains  from  Madras  to  Hyderabad,
 Madras  to  Calcutta  and  Calcutta  to
 Hyderabad  have  been  taken  away.
 How  can  these  people  travel  by  these
 trains  then?  There  must  be  short-
 distance  passengerg  there.  Therefore
 we  have  been  demanding  a  diesel
 train  between  Tuni  and  Wakair.  The
 need  has  been  felt  by  the  Railway
 Ministry  but  I  do  not  know  why  they
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 have  not  introduced  it  so  far.  I
 would  request  that  this  may  be  taken
 up  as  early  as  possible.

 People  in  that  area  have  also  been
 ag  tating  for  the  restoration  of  the
 mail  halt  at  Yellamanchili.  There  is
 only  one  train  which  halts  there  and
 which  carries  these  passengers.  That
 is  the  janata  train.  After  a  long
 agitation  the  Railway  Ministry  has
 been  pleased  to  restore  the  halt  of
 that  train  there.  So  I  request  that
 this  may  be  viewed  sympathetically
 and  action  taken  on  this  immediately.

 Last  time  also  I  requesteq  that
 minor  amen  ties,  like  providing  drin-
 king  water  at  stations  and  construc-
 tion  of  first-class  waiting  rooms,  be
 provided  there.  These  things  have
 not  becn  looked  into.  There  are
 people  who  supply  water  but  they
 come  only  when  the  train  comes  there
 whereas  people  will  be  waiting
 for  the  train  even  before  it  arrives.
 So  they  are  not  able  to  get  drinking
 water  there  specially  during  summer.
 IT  cannot  understand  why  these  things
 cannot  be  looked  into.  Cannot  these
 things  be  improved?  After  all,  they
 do  not  cost  a  large  amount.

 Here,  there  is  a  mention  of  recon-
 ditior.ed  coaches.  There  is  one  first-
 class  bogey  which  runs’  between
 Hyderabad  and  Waltair.  There  are
 eight  berths  in  it  having  two  fans
 and  only  one  toilet.  You  can  very
 well  understand  the  difficulties  of
 Passengers  travelling  by  that  coach.
 People  used  to  cal)  jt  a  choultry  coach
 where  they  cannot  have  any  ameni-
 ties.  Such  things  can  be  rectified.
 After  all,  they  do  not  cost  much.

 The  policy  that  has  been  followed
 by  the  Railway  Ministry  all  these
 days  towards  level  crossings  is  causing
 a  great  difficulty  in  the  south,  special.
 ly  after  the  introduction  of  Pancha-
 yati  Raj.  A  lot  of  development  is
 going  on  there.  New  roads  are  being
 constructed.  These  roads  connect  the
 villages  with  the  main  roads.  Natural-
 ly  these  roads  cross  the  railway  lines.
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 Without  sanctioning  level  crossings,
 they  may  not  be  able  to  cross  the
 lines.  If  you  want  to  construct  a
 level  crossing,  the  entire  capital  cost
 and  the  maintenance  cost  must  be
 borne  either  by  the  people  or  by  the
 local  govmernment.  But  the  State  is
 not  forthcoming.  Formerly,  the  dis-
 trict  boards  used  to  share  the  capital
 and  maintenance  costs.  Now  that  the
 district  boards  have  gone  and,  after
 the  introduction  of  Panchayati  Raj  and
 democratic  decentralisation,  the  local
 Panchayat  Samitis  are  in  charge  of
 these  roads,  all  these  village  communi-
 cation  works  are  being  taken  up
 as  half-contribution  works.  People
 are  contributing  for  the  construction
 of  roads.  So,  if  the  Railway  Minis-
 try  asks  them  to  contribute  towards
 the  capital  and  maintenance  costs
 also,  it  will  be  very  difficult  for  the
 people  to  contribute.

 So  in  the  light  of  all  these  things I  request  the  Ministry  to  review  their
 Policy  and  frame  a  new  policy  which
 is  acceptable  to  people  in  the  light  of
 these  developments.

 The  last  point  I  would  like  to  touch
 is  about  retired  railway  employees. The  First  Pay  Commission  had  re-
 commended  the  introduction  of  the
 Pensionary  scheme  to  the  =  railway
 employees  also,  and  this  was  imple-
 mented  by  the  Railway  Ministry  from
 Ist  April,  1957,  The  First  Pay  Com-
 miss’on’s  report  had  come  in  947
 and  a  group  of  employees  were  given these  pensionary  benefits  in  980  it-
 self.  But  the  rest  of  the  people  who
 retire  after  957  and  before  957  were
 not  given  these  pensionary  benefits  and
 they  were  given  only  the  bonus,  as  was
 usual  at  that  time  according  to  the
 rules.  Now  they  are  requesting  the
 Railway  Ministry  to  give  them  the
 Pensionary  benefits  also.  After  all,
 the  number  of  these  employees  is  very
 little,  and  the  total  cost  to  the  ex-
 chequer  will  be  five  to  six  lakhs  of
 Tupees  according  to  their  estimation.

 Shri  Jagjvan  Ram:  Are  they  pre-
 pared  to  return  the  provident  fund
 Contribution  which  they  took?
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 Shri  M.  5.  Murty:  They  wanted  to
 return  the  bonus  and  the  interest
 that  had  accrued  thereon.  Provident
 fund  contribution  is  made  by  them.

 Shri  Jagjivan  Ram:  No  apart  from
 their  own  contr  bution,  are  they  pre-
 pared  to  return  the  provident  fund
 contribution  of  the  Railways  to  them?

 Shri  M.  S.  Murty:  Yes,  they  wanted
 to  return.  The  bonus  is  given  by  the
 Railways  from  their  funds.  Provident
 fund  is  deducted  from  their  salaries
 only.

 Shri  Jagjivan  Ram:  Just  a  minute.
 I  wanted  a  clarification.  The  hon.
 Member  has  been  improperly  and
 wrongly  briefed.  As  regards  provi-
 dent  fund,  the  employee  contributes
 a  certain  percentage  of  his  salary  and
 the  Railways  contributes  an  equal
 amount,  and  when  the  =  employee
 retires  he  draws  not  only  his  own
 contribution  but  the  contribution  of
 the  Railways  as  well.  To  clarify  it,
 I  may  say,  if  the  employee's  con-
 tribution  is  Rs.  5,000,  the  Railways’
 contribution  is  also  Rs,  5,000,  and  in-
 terest  accrues  on  this  Ra.  10,000  Then
 there  is  bonus.  When  the  em-
 ployee  retires  he  gets  not  only  his
 five  thousand  rupees  but  the  five
 thousand  rupees  contributed  by  the
 Railways  also.  So  the  question  I  put
 to  the  hon.  Member  was  this,  whether
 the  employces  who  have  retired  bet-
 ween  947  and  957  are  prepared  to
 return  this  five  thousand  or  whatever
 be  the  sum,  with  interest  thereon,
 which  was  the  Railways’  contribution.

 Shri  M.S.  Murty:  Whatever  the
 Railways  have  given  them,  that  which
 was  not  contributed  by  them,  they
 are  prepared  to  return  that  amount,
 and  make  a  deduction  out  of  the
 total  pension  that  is  due  to  them.
 And  the  pension  contribution  may  be
 taken  from  a  convenient  date,  say,  Ist
 April,  1961.

 Shri  Jag}ivan  Ram:  If  the  hon.
 Member  is  prepared  to  collect  a  list
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 of  those  who  have  retired  and  who
 give  their  consent  that  all  of  them
 are  prepared  to  deposit  this  amount,
 I  will  consider  this.

 Shrimati  Ila  Palchoudhury  (Nabad-
 wip):  This  will  become  a_  hardship
 to  those  people.

 Shri  M.  S.  Murty:  It  is  impossible,
 they  cannot  deposit  the  entire  amount,

 Shri  Jagjivan  Ram:  Then  it  is  im-
 possible  for  me  to  give  them  pen-
 sions.

 Shri  M.  S.  Murty:  A  deduction  can
 be  made  from  the  pension  that  has
 accrued  to  them  and  the  balance  you
 can  pay  to  them.  The  pension  will
 be  calculated  on  that  basis.  They
 wanted  to  assist  in  the  calculation  of
 the  pension  also.  After  all,  so  far  as
 these  people  arc  concerned,  this  will
 operate  on  the  basis  of  diminishing
 returns.  Due  to  the  factor  of  mor-
 tality  it  will  go  on  decreasing,  it
 will  not  increase.  So,  [  would  re-
 quest  the  Railway  Ministry  to  consi-
 der  this  matter.

 Shri  Bangshi  Thakur  (Tripura—
 Reserved—Sch.  Tribes):  At  the  out-
 set,  I  congratulate  the  hon.  the  Rail-
 way  Minister  for  having  it  certain  two
 connect  Tripura  with  the  rest  of  India
 with  a  link  railway  line  that  runs
 from  Kalkalighat  of  Assam  to  Dhar-
 managar  of  Tripura.  Though  Tripura
 has  been  an  integral  part  of  India,
 it  remained  virtually  isolated  from
 other  parts  in  the  absence  of  rail
 communication  since  Independence.
 In  pre-partition  days,  Tripura  used  to
 have  railway  facilities  both  for  goods
 traffic  and  passenger  traffic.  But  with
 partition  it  has  been  strangulated,

 With  this  proposed  link  railway
 line,  a  long-felt  want  of  Tripura  has
 at  last  been  fulfilled.  In  constructing
 this  link  railway  lipe  some  acres  of
 land  belonging  to  Dharmanagar  people
 are  to  be  acquired.  In  this  regard
 I  request  the  hon.  the  Railway
 Minister  to  see  that  satisfactory
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 amounts  are  paid  to  the  people  con-
 cerned  as  compensation.

 Since  independence  there  has  been
 commendable  progress  in  the  Indian
 Railways.  More  than  1,000  miles  of
 new  lines  have  been  laid;  more  than
 1,000  miles  or  so  have  been  doubled;
 and  some  hundred  miles  have  been
 electrified.  Amenities  for  third-class
 passengers,  like  sleeping  accommoda-
 tion,  befitting  waiting  rooms,  catering,
 etc.  have  been  and  are  being  provid-
 ed.  The  Railways  have  been  able  to
 carry  tonnage  more  than  was  assign-
 ed  to  it  und  :  the  Second  Plan.  The
 Railways  have  been  able  to  meet  the
 stresses  and  strains  of  a  developing
 economy.  The  Railways  have  met  the
 hopes  and  aspirations  of  being  the
 biggest  public  enterprise  in  India
 For  all  these,  let  me  again  extend
 my  hearty  congratulation  to  the  hon.
 Min'‘ster  and  also  to  the  railway  em-
 ployees  of  all  shades  and  of  all
 walks.

 India  is  a  land  of  many  ups  and
 downs.  There  are  regions  which  are
 developed  in  every  sense  of  the  term.
 But  there  are  other  parts  which  have
 remained  backward  and  under-deve-
 loped  in  their  economy  and  _  social
 condition.  Planning  in  the  Railways
 should  always  endeavour  to  do  away
 with  regional  disparities,  The  regions
 which  are  backward  in  their  economy
 and  social  development  should  be
 given  preferential  treatment,  so  that
 they  do  not  remain  paralysed  for  a
 long  time  to  come.  Of  course,  it
 would  not  be  prudent  to  carry  coal
 to  Newcastle!

 Tripura  and  Manipur  are  one  of
 these  backward  regions  which  are  in
 urgent  need  of  having  a  rail  com-
 munication.  At  least  a  link  railway
 line  from  any  suitable  place  of  Assam
 to  Manipur  is  of  the  utmost  necessity.

 The  utmost  problem  in  Tripura  is
 under-employment  and  from  it  flow
 all  sorts  of  dissatisfaction,  be  it  tribal,
 communal  or  the  like.  Limited  acres
 of  cultivated  land  are  there;  but  there
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 are  many  people,  like  tribals,  refugees
 and  other  landless  peasants,  who  look
 forward  to  own  this  meagre  land.
 Obviously,  this  meagre  land  cannot
 meet  the  need.  Only  well-planned
 industry  can  meet  the  rising  unem-
 ployment  and  remove  the  general
 dissatisfaction.

 Cheap  transport  through  railways
 is  a  ‘must’  for  any  industrial  under-
 taking.  Moreover,  even  for  normal
 living,  the  railways  are  of  imperative
 need,  It  is  still  more  absolutely
 necessary  for  a  developing  economy.
 Internal  rail  communication  in  Tripura
 is  of  the  utmost  necessity  for  the
 very  living  of  the  people  there.  The
 life  in  Tripura  is  an  isolated  one;  it
 ought  not  to  be  so  for  a  long  time  to
 come.  The  untold  sufferings  cannot
 and  should  not  be  brought  to  a  satu-
 rating  point.  So  I  request  the  hon.
 Minister  to  approve  of  the  construc-
 tion  of  an  internal  railway  Jine  in
 Tripura’  from  Dharmanagar  to
 Sabroom,  linking  al]  the  sub-division-
 al  towns,  which  should  be  made
 during  the  Third  Plan  period.

 Let  me  say  a  few  words  about  the
 other  aspect  of  the  problem.  Though
 there  has  been  remarkable  progress
 in  the  Railways,  there  should  not  be
 any  sense  of  self-complacency.  Though
 the  revenues  and  =  receipts  have
 increased,  should  I  say,  by  arithmeti-
 cal  progression,  the  expenditure  has
 increased  by  peometrical  progression.
 Of  course,  if  such  increase  is  due  to
 granting  satisfactory  scales  of  pay  to
 the  low-paid  railway  employees,  then
 there  is  nothing  to  say  against  it.

 A  handsome  amount  has  been  con-
 tributed  to  the  General  Budget,  there
 is  no  doubt  about  it;  but  we  should
 expect  more.  There  is  an  increase  In
 the  freigh:  of  small  goods  from  0
 per  cent  to  20  per  cent.  We  should
 see  that  it  should  not  be  at  a  great
 cost  of  the  people.

 The  Railways  have  been  giving
 students  concession  in  the  railway
 journey:  but  certain  restrictions  are
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 also  there.  Students  beyond  25  years
 of  age  are  not  allowed  to  enjoy  that
 concession.  There  is  no  concession  in
 the  Toofan  Express  for  a  _  student
 going  from  Delhi  to  Howrah  and  vice
 versa  on  the  plea  that  it  goes  on  a
 little  longer  route.  The  difference  in
 fare  from  that  of  other  trains  is  less
 than  eight  annas  only.  Wage-earner
 students  also  are  debarred  from  such
 concessions.  Due  to  abject  economic
 conditions,  quite  many  begin  their
 study  very  late.  The  Government
 also  is  encouraging  its  employces  to
 study  in  night  colleges.  I  remember,
 some  time  back,  the  hon.  Minister
 himself  was  good  enough  to  say  that
 in  the  treatment  of  students’  conces-
 sion,  everybody  should  be  liberal.  I
 request  him  to  see  that  such  liberality
 is  maintained  in  practice  also.

 Concerning  the  education  of  the
 Railway  employees'  sons  and  daugh-
 ters,  much  more  has  to  be  done.
 Most  of  them  stay  outside  their  pro-
 vinces,  Facilities  for  the  education
 of  their  children  in  their  mother
 tongue  are  to  be  adequately  provided.
 The  holiday  home  project  for  the
 employees  and  their  children  is
 really  praiseworthy.  The  nymber  of
 such  homes  should  be  increased  and
 the  expenses  should  be  so  low  that
 it  should  be  within  easy  reach  of
 every  humble  employee  of  the
 Railways.

 We  hear  a  cry  of  dishonesty  in  the
 Railways.  I  would  suggest  that  it
 should  be  seen  from  a  deeper  angle.
 I  think  the  socio-economic  condition
 is  the  clue  to  it.  With  low  pay,  low
 amenities  and  the  rising  cost  of  living,
 one  finds  it  impossible  to  pull  on.
 I  do  not  support  dishonesty.  But,  on
 the  contrary,  I  say,  the  only  panacea
 to  fight  it  out  is  the  granting  of
 satisfactory  scales  of  pay.

 T  should  like  to  say  something
 about  the  tour  programme  of  our
 Minister.  Our  Railway  Minister  was
 to  tour  Manipur  and  Tripura.  Aecord-
 ingly,  a  tour  programme  was  made
 and  intimated  to  all  concerned.  Some
 time  afterwards,  jt  was  cancelled.
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 [Shri  Bangshji  Thakur]  art  Jo  सि०  मुसाकिर  :  मुझे  एक
 Again,  it  was  made  and  again  it  was  बड़ा  मौज  शेर  याद  आ  गया  है  जो  कि  में
 cancelled.  It  is  easy  to  make  a  tour  a

 programme  and  cancel  it  again  and  प्रापकी
 इजाजत  से  कहना  चाहता  है  |  वह

 again.  But,  it  leads  us  to  a  false  शर  इस  तरह  हैँ:
 position.  We  have  to  give  an  expla-
 nation  to  the  people.  But,  it  is  very  is
 difficult  to  give  an  explanation.  How  जज्बय  जाके

 तलब  तेरी
 नवाज़िश  की  कसम

 should  it  be  if  we  say  to  the  people  wa  नहीं  महसूस  होती  दूरिये  मंजिल  मुझे  if
 in  giving  the  explanation  that  our
 Ministers  are  very  busy,  too  busy,  जो  यह  सुधार  दमा  है  इसी  वजह  से  मझे
 awfully  busy,  seriously  busy,  very
 seriously  busy,  no-time-busy,  always  कहने  की

 ज्रत  होती  है  क्योंकि  में  यकीन

 busy  and  so  on?  रखता  हूं  कि  इस  वक्‍त  एक  मौजूं  समय  है
 जब  कि  जो  कमी  है  वह  पूरी  हो  सकती  है  ।

 Mr.  Deputy-Speaker:  Not  critically  भ्रच्छे  लोगों  से  ही  ज्यादा  तवक्‍कों  हो  सकती
 busy?

 है  कि  वे  इन  कमियों  को  पूरा  करेंगे  ।

 Shri  Bangshi  Thakur:  I  would  like  रेलवे  का  म्प्रेशन to  remind,  in  the  end,  the  necessity  4
 का  अच्छा  इस्प्रशन  भ्रवाम  मे

 of  internal  railways  in  Tripura.  May  जब  तक  न  जाए,  यानी  अवाम  इसे  महसूस
 I  say,  unequivocally,  that  on  it  न  करने  लगें,  उस  वक्‍त  तक  काम  पूरे  तौर  पर
 depends  the  solution  of  the  multifari-
 ous  problems  of  Tripura?  I  again  नहीं

 बनता  है  ।
 भवाप्  ि  ि  अगजब

 urge  upon  the  Railway  Minister  to  थर्ड  क्लास  के  मुसाफिरों  से  है,  जिनसे  कि
 consider  it  very  seriously.  रेलबे  को  ज्यादातर  प्रामदनी  होती  है  ।

 Mr.  Deputy-Speak  Shri  Nal
 इसलिए  थर्ड  क्लास  के  मुसाफिरों  को  जितनी

 r.  Deputy-Speaker:  ri  Nal-  ३
 durgkar—the  poor  man  _  has_  been  फेसिलिटीज  दी  जा  सकती  हैं  दी  जाएं  |
 waiting  for  three  days;  he  is  not  there.  कुछ  फैसिलिटीज  दी  गयी  हैं  ।  कुछ  भअ्रच्छ
 Shri  Gautam,  Shri  Naval  Prabhakar,  डब्बे  भी  बनाये  गये  हैं  उनमें  कहीं  कहीं  पंखों
 Shri  G.  S.  Musafir.  ये

 इतनी का  भी  इन्तिजाम  भी  है,  मगर  ये  इतनी  कम
 तादाद  में  हैं  कि  इससे  उ्यादा  थ्  क्लास  के

 जो  मुसाफिर  हैं  वह  फायदा  नहीं  उठा  सकते  ।

 इसलिए  प्रच्छे  डिब्बों  की  तादाद  ज्यादा  बढ़ानी

 ज्ञानों  गु०सि०  मुसाफिर  (प्रमृतससर)  :
 डिप्टी  स्पीकर  साहब,  मुझे  यह  मानने  में,
 जैसा  कि  शभौर  माननीय  मेम्बर  साहिबान  ने

 कहा  है,  कोई  संकोल  नहीं  है  कि  रेलवे  ने  इन  चाहिए  1

 दिनों  काफी  तरक्की  की  है,  शौर  काफी  सुधार
 रेलवे  में  हुआ  है  इसमें  कोई  शक  नहीं  है  ।  जहा  तक

 नम  कि
 पाल

 हे रेलवे  मंत्री,  उपमंत्री  से  इस  सुधार  में  दिलचस्पी  देखता  हैक  पड
 काल

 मे  मुनाकितों  के  लिए

 ली  है  पौर  हमारी  खुशकिस्मती  है  कि  मंत्री  उसी  तरह  की  मुसीबतें  फायम  हैं  ।  यानी  कई
 दफा  स्टेशनों  पर  इतनी  भीड़  हो  जाती  है  कि

 हर  एक  को  जगह  नहीं  मिलती  ।  उनको  फिर

 दूसरी  गाड़ी  का  इन्तिजार  करना  पड़ता  है  ।

 शौर  इस  वक्‍त  हमारे  जो  टापमोस्ट  भ्राकिपर्ज

 हैं  सब  ने  मिल  कर  कोदिश  की  है  सुधार
 करने  की,  झौर  इस  सुधार  को  देखकर  एक

 मुसाफिर  को  बकीन  होता  है  कि  हमारी
 खास  तौर  पर  जहां

 हमारी
 सरकार  ने  कुछ

 मंजिल

 ह  जा  हा  |  कु  पता
 इन्बन्ट्री  के  भौर  देश  के  डेबेलपमेंट  के  काम
 किये  हैं  बहां  तो  इसका  इन्तिजाम  बहुत  जल्द

 उपाध्यका  महोरव  :  मुसाफिर  को  सब्र  होना  चाहिये  जहां  जहां  हमारे  बड़े  बड़े
 करते  या  मुसफिर  को  कहते  ?  कारखाने  लगे  हैं  बहां  के  जो  स्टेशन  8  24
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 पर  ऐसा  इन्तिजाम  जरूर  होना  चाहिए  ।

 मुझे  एक  मिसाल  याद  है  कि  में  ने  रूरकेला

 स्टेशन  पर  देखा  कि  जो  धड  क्लास  के

 पँसिजर  थे,  भ्राम  मजदूर  लोग,  उनकी  इतनी

 बुरी  हालत  थी  कि  कइयों  से  पूछा  तो  उन्होंने

 कहा  कि  सुबह  के  यहां  पड़े  हैं,  गाड़ी  झाती  है
 झौर  भर  जाती  है  झौर  हम  प्लेटफार्म  पर  मिट्टी
 में  पड़े  रह  जाते  हैं  शौर  हमें  जगह  नहीं  मिलती  ।

 तो  इन  स्टेशनों  की  तरफ  खास  तौर  से  ध्यान
 देना  चाहिए  शौर  इसमें  जो  हमारे  यूनियन
 हैं  उन  की  इमदाद  लेनी  चाहिए  |  यह

 खुशकिस्मती  की  बात  है  कि  इस  बक्‍त  जो

 बहुत  से  रेलवे  के  यूनियन  हैं  वे  रेलवे  डिपार्ट  मेंट
 से  तथ्ाल्वन  कर  रहे  हैं।  खास  तौर  पर  मुझे
 उत्तरी  रेलवे  मजदूर  यूनियन  का  पता  है  कि
 जब  पिछले  दिनों  स्ट्राइक  का  मामला  था  तो
 उस  वक्‍त  इस  यूनियन  ने  बड़ी  मेहनत  से  कोशिश
 की  कि  यहां  स्ट्राइक  न  हो  ।  उन  के  मेम्बरान
 से  मेरी  थोड़ी  बहुत  वाकफियात  है।  उन  दिनों
 जो  मैं  उनके  प्राहदेदारों  से  मिला  तो  मैं  ने
 देखा  कि  वह  इस  सरगरमी  में  थे  कि  रेलवे  के
 काम  में  कोई  हज  न  हो  प्रौर  रेलवे  के  लोग

 हडताल  में  कोई  हिस्सा  न  नें  |  तो  ऐसी

 यूनियन्स  को  फैंसिलिटीज  दी  जाएं  झौर  ऐसा
 ग्राखिर  करना  ही  पड़ेगा  ।  फारसी
 का  एक  भक्‌ला  है  :

 मजदूर  खुशदिल  कुनद  कार  बेच

 जितना  मजदूर  खश  होगा  उतना  ही  वह  काम
 करेंगा  और  प्रल्टीमेटनी  इसका  फायदा
 रेलवे  को  जायेगा।

 तो  जब  यह  वाम  का  जिक्र  हो  रहा  है
 तो  में  इसमें  थोड़ा  सा  जिक्र  प्रपने  जो  कुली
 भाई  हैं  उनका  भी  कर  बूं।  यह  बात  हीक

 है  शौर  यह  एक  बढ़ी  कमी  है  कि  हमारे  जो  भाई

 कुली  लोग  हैं  वे  सेटिसफाइड  नहीं  होते  ।
 इस  कमी  को  तो  मैं  समझता  हूं  ।  जिलना  भी
 उनको  एवजाना  दिया  शौर  उससे  वह  जरूर
 ज्यादा  मांगने  की  कोजिश  करेंगे  ।  मगर
 रेलवे  उनके  लिए  जो  कर  सकती  है  यह  जरूर
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 करना  चाहिए  ।  रेलवे  का  जो  प्रस्पताल  है
 उसमें  कुलियों  को  इतनी  सहलियत  नहीं  मिलती

 जितनी  कि  दूसरे  मुलाजिमों  को  है  -  उनको
 बग्राउटडोर  दवा  मिल  जाती  है  मगर  इनडोर

 पेशेंट  के  तौर  पर  उन्हें  वहां  एडमिट  नहीं
 किया  जाता  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  जिस  तरह
 से  रेलवेज  के  दीगर  मुलाजिमों  को  मेडिकल

 ऐड  झभौर  भ्रस्पताल  की  सुविधा  मिलती  है  उसी

 तरह  से  इन  कुलियों  को  भी  इसकी  पूरी  पूरी

 सहलियत  मिलनी  चाहिये  t

 जहां  तक  प्रोडक्शन  का  सवाल  है

 हमारे  देश  में  इंजन  भी  बन  रहे  हैं  भौर  रेल

 के  डिब्बे  भी  बन  रहें  हैं  यह  बिलकुल  ठीक

 है  मगर  यह  एक  कायदा  है  कि  नई  चीज

 जो  बने  वह  पुरानी  से  भ्च्छी  हो  तब

 ही  उससे  लोगों  को  संतोष  हो  सकता  है  |

 मगर  यह  झाम  राय  हैं  कि  जो  नई  चीज

 हम  बनाते  हैं  उस  को  देख  कर  कई

 दर्फ  लोग  पुरानी  को  याद  करते  हैं  शौर

 कहते  हैं  कि  इससे  तो  पुरानी  चीज  ही

 श््च्छी  थी  ।  पुराने  डिब्बे  इन  नयों  से

 अच्छे  थे  ।  यह  इम्प्रेशन  बदलना  बाहिए
 मैं  ने  दूसरे  मुल्कों  में  भी  यह  देखा  है  कि

 मई  चीज  के  बनाने  में  वह  वास  तौर  से

 दिलचस्पी  लेते  हैं  शौर  मुकाबलत्‌न  देखते

 हैं  कि  यह  पहली  चीजों  से  प्रच्छी  हो  |

 मसलन  मैं  बतलाऊं  कि  धंडरप्राउन्ह  रेलबेज

 जो  रूस  वालों  की  भ्रपनी  झाम  रेलवे

 थी  वह  कोई  इतनी  भ्रच्छी  नहीं  थी  मगर

 वह  पुरानी  बनी  हुई  थी  ।  उन्होंने  भ्रपनी

 झडरप्ाउन्द  रेलबेज  नई  बनावीं  ह. ल

 जिम्होनि  उनको  देखा  है  वें  यकीन  के

 साथ  कह  सकते  हैं  कि  वह  लंदन

 और  पेरिस  से  धमदी  हैं  |  वह  हूर  लिहाज
 से  1...  हैं,  खूबसूरती  के  लिहाज  से

 रफ्तार  के  'खिहाज  से  धौर  झावाज  के

 लिहाज  से  1  उन्होंने  जो  नई  चीज  बनाई

 वह  प््च्छी  बनाई  शौर  इसलिए  कोशिश

 इसी  की  होनी  चाहिए  कि  नई  चीज  जो

 मी  बनाई  जाय  बह  श्च्छी  अनाई  जाय  !
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 जानी  ्ू०  सिं०  मूसाफिर]
 मगर  जब  तक.  भ्रच्छी  चीज  नहीं  बनती
 तब  तक  इतना  तो  खयाल  करना  चाहिए
 कि  खास  खास  जगहों  पर  और  जरूरी
 जरूरी  जगहों  पर  ऐसे  ढंग  से  तबदीली
 की  जाय  कि  ताकि  रेलवेज  के  नाम  पर

 कोई  हफ  ने  बाये  ।  मसलन  में  झ्रापकों
 बतलाऊ  कि  एक  दिन  में  फर्स्ट  क्लास
 से  देहरादून  जा  रहा  था  शौर  उसी  फस्ट
 क्लास  के  डिब्बे  में  मेरे  साथ  एक  यूरोपियन
 पैसेंजर  भी  बंठा  था  ।  यहां  से  हम
 देहरादून  के  लिए  रवाना  हुए  शौर  ह्भा
 यह  कि  आखिर  तक  देहरादून  तक  पहुचने
 में  चूंकि  बारिश  हों  रही  थी  हमारे
 सब  बिस्तर  बगरह  भीग  गये  ।  मेरा

 हमसफर  यूरोपियन  इंजीनियरिंग.  टेस्ट
 फा  था  श्रौर  वह  कहने  लगा  कि

 यद  बिलकुल  एक  साधारण  बात  है
 भौर  प्रगर  गाडी  के  साथ  इस  हमारे  डिब्बे
 को  लगाते  वक्‍त  थोडा  सा  खयाल  रख
 लिया  जाता  तो  यह  जो  पानी  अंदर
 झा  रहा  है  यह  शाना  बंद  हो  सकता
 था।

 ब  चंडीगढ़  बहुत  एम्पोर्टेट  जगह  है
 झौर  हमारी  यह  ख्वाहिण  है  कि  चंडीगढ़
 लाइन  जल्द  से  जल्द  बने  ।  इस  बात
 की  बहुत  जरूरत  है  कि  चंडीगढ़  लाइन
 को  बहुत  जल्दी  लुधियाने  से  उसे  मिला
 दिया  जाय  क्योंकि  वह  पंजाब  में  एक
 बड़ी  एम्पोर्टंट  जगह  हो  गई  है  ।  लेकिन
 जब  लक  वह  नहीं  बनती  है  तब  तक  के

 लिए  मैं  कहूंगा  कि  उनके  डिब्बों  के  सुधार
 की  सरफ  ध्यान  दिया  जाय  ।  मुझे  खास
 तौर  से  जो  रेल  के  डिब्बे  चंडोगढ  जाते

 हैं  उनके  बारे  में  दो,  चार  मतंबा  का

 तर्जर्बा  है  कि  थे  खराब  होते  हैं,  उनके
 शीशे  टूटे  हुए  होते  हैं  शौर  रोशनी  के
 सैम्प  टूटे  हुए  होते  हैं  ।  इन  चीजों  के
 बारे  में  खास  तौर  से  ध्यान  दिये  जाने
 की  जरूरत  है  |
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 चंडीगढ़  जैसी  मदाहूर  जगह  के  लिए
 जब  हम  स्टेशन  पर  पहुंचते  हैं  तब  कई
 दफा  पता  लगता  है  कि  चंडीगढ़  के  लिए
 जो  कोच  लगती  है  वह  प्राज  एव्लेबुल
 नहीं  है  |  उसमें  कुछ  खराबी  हो  गई  है
 शौर  आज  वह  कोच  नहीं  लग  रही  है  t

 इसी  तरह  कांगड़ा  वैली  कि  जो  रेलवे  है
 उसके  इंजन  और  डिब्बे  वगरह  ठीक  हालत
 में  नहीं  हैं  शौर  खराब  व  खस्ता  रहते  हैं  ।
 ब  पहाड़ी  इलाके  में  जाहिर  है  कि  खराब

 इंजन  का  होना  खुद  रेलवे  के  लिए  बड़ा

 नुकसानदेह  साबित  होता  है  और  उस

 तरफ  भी  मैं  मिनिस्टर  साहब  की  तवज्जह
 दिलाऊंगा  कि  वह  उसमें  सुधार  करें  ।

 अमृतसर  का  स्टेशन  एक  बड़ा  एम्पोर्टट
 स्टेशन  हैं  ।  पंजाब  क॑  बटवारे  से  पहले
 उसकी  बड़ी  शान  थी  श्ब  यह  मुकेरियन
 लाइन  बनने  से  इधर  जालन्धर  से  उसकी

 एम्पोटेस  इस  सिलसिले  में  कुछ  जरूर
 कम  हुई  है  |  लेकिन  फिर  भी  मुझे  यह
 कहना  हैं  कि  वहां  के  व्यापारियों  को  बैगंस
 की  कमी  काफी  महसूस  हो  रही  है  ।

 कोयले  की  कमी  के  सवाल  ने  तो  यहां  पर
 अाजकल  हाहाकार  मचाया  हुआ  है  मगर
 उनको  तो  हमेशा  हो  शिकायत  रही  है
 कि  उन्हें  अपना  माल  भेजने  के  लिए
 चबैगंस  नहीं  मिलते  हैं  ।  वह  एक  बड़ों

 इंडस्ट्रियल  सैंटर  है  शौर  उन्हें  वक्‍त  पर

 वैगंस  बगेरह  नहीं  मिलते  हैं  ।  यह  तौ

 सामान  की  बात  रही  ।  इसके  प्रलावा

 मुझे  यह  भी  कहना  है  कि  उनका  ताल्लुक
 व्यापार  के  सिलसिले  में  बम्बई  बगेरह  से

 ज्यादा  रहता  है  शौर  इसलिए  मेरा  सुझाव
 है  कि  यह  डिलक्स  ट्रेन  जो  यहां  दिल्ली
 से  चलाई  जाती  है  वह  प्रमृतसर  से  चलाई

 जाय  धौर  ऐसा  इतजाम  होने  से  उनको

 काफी  सहूलियतें  हो  सकती  हैं  |  सवारियां

 भी  काफी  मिल  सकती  हैं  भौर  इससे
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 रेलवेज  को  कोई  नुकसान  भी  नहीं

 होता  |

 चंडीगढ़  लाइन  बनाने  की  बात  तो  बहुत
 जड़ी  बात  है  शौर  वह  तो  बननी  ही  चाहिये
 मगर  उसी  के  साथ  साथ  मैं  एक  छोटी  सी

 रिक्वैस्ट  मिनिस्टर  साहब  से  यह  करना  चाहता

 हूं  कि  यह  जो  शब  तबदीली  हुई  है  कुछ  इलाका
 बदला  गया  है  इसमें  फीरोजपुर  साइड  में

 कुछ  थोडा  सा  इलाका  हिन्दुस्तान  के  साथ
 मिलाया  गया  है  |  उसकी  बड़ी  एम्पोर्टेस

 यह  भी  है  कि  वहां  पर  हमारे  शहीद  भगतसिह
 को  जलाया  गया  था  ।  वह  इलाका  हमारे

 'हिन्दुस्तान  में  भरा  गया  है  |  खेमकरन  से

 हमारा  चन्द  मीलों  का  एक  टुकड़ा  हों  सकता

 है  वह  भ्रगर  बना  दिया  जाये  तो  उससे  हमारे
 बोर  की  भी  समस्या  हल  हो  सकती  है  शौर
 साथ  ही  उस  जगह  की  एम्पोर्टेस  का  मकसद
 भी  इस  खयाल  मे  पूरा  हो  सकता  है

 एक  बात  मैं  डिपार्टमेंटल  कैटरिंग  के

 सिलसिले  में  जरूर  कहना  चाहता  हूं  ;  मिनिस्टर
 साहेब  की  स्पीच  में  यह  हौसला  भ्रफजा  खबर

 हैं  कि  भ्रव  उसका  घाटा  ११  लाख  रुपये  से
 केवल  ४  लाख  रह  गया  है  |  मगर  घाटे  का
 दाब्द  हीं  चिन्ता  पैदा  करने  वाला  है  चाड
 बह  ४  लाख  का  हो  या  कितने  का  ही  हो  ।
 अब  अगर  वह  घाटा  ४  खाल  का  रह  गया  है
 सो  इससे  तो  यह  समझना  चाहिये  कि  जो  लोग

 चहले  कंटरिंग  वगैरह  का  काम  करते  थे

 यह  घाटे  में  काम  करते  थे  जो  कि  हकीकत

 नहीं  है  न्ौर  हो  मी  नहीं  सकता  ।  कोई  वजह
 नहीं  है  कि  उसमें  घाटा  हो  7  सोशलिस्टिक

 चैट्रन  के  मैट  प्रप  में  जाहिर  है  कि  यह  डिपार्टमें टल
 कैटरिंग  का  सिलसिला  झागे  जायेगा  लेकिन

 यह  कहना  कि  वह  कोई  तसल्लीबल्ट  काम  हो
 रहा  है  मेरे  खयाल  में  यह  गलत  है  ।  उसमें
 किसी  की  मी  नमाननी  होतो  मालृम  नहीं  देती  1
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 शायद  वहां  पर  जो  लोग  काम  करते  हैं  उनको
 भी  तसल्ली  नहीं  है  कि  हम  ठीक  और  सही
 भोजन  देते  ह  .  .

 एक  सासचनीय  सवस्य  :  श्रजी  खाना  भी
 कम  देते  हैं  ।

 शानी गु० qo  सि०  मुसाफिर  :  मंत्री  महोदय
 को  डिपार्टमेंटल  कैर्टारग  की  तरफ  तवज्जह
 देने  की  बहुत  जरूरत  है।  मैं  यह  नहीं  कहता
 कि  डिपार्टमेंटल  कैटरिंग  का  सिलसिला  बन्द
 कर  दिया  जाये  और  ऐसा  करना  शायद  इस
 वक्‍त  डिपार्टमेंट  के  लिए  मुमकिन  भी  न  हो
 मगर  इस  भरोसे  पर  नहीं  रहता  चाहिए  कि

 वहां  झच्छा  भ्रौर  ठीक  हग  से  काम  हो  रहा  है  1

 इस  घाटे  में  कमी  हो  जाना  तो  इस  बात  का
 महज  सबूत  नहीं  है  कि  वहां  प्रब  जो  खूराक
 मिल  रही  है  वह  पहले  से  भ्रण्घी  मिल  रही  है
 भ्ौर  भ्नच्घी  चीजें  मिल  रही  हैं  ।

 डिप्टी  स्पीकर  साहब,  में  ्रापकी  इजाजत
 से  सिर्फ  एक  मिनट  धौर  लेना  चाहता  हूं  ।

 अम्बाला,  लुधियाना  शौर  राजपुरा  में  क्रॉसिंग

 पुल  बनाया  जाना  बड़ा  जरूरी  है।  राजपुरा
 बड़ी  एम्पोर्टट  जगह  हैँ  -  इसी  तरह  लुधियाना
 एक  बड़ा  हंडस्ट्रियल  सेंटर  है  भौर  वहां  इतनी
 प्रधिक  भीड़भाड  रहती  है  कि  कई  मर्तबे

 एक्सीडेंट्स  हो  जाते  हैं  ।  भरम्बाला  का  भी
 ऋसिंग  पुल  बनना  जरूरी  है  ।

 बस  एक  बात  बौर  कह  कर  में  प्रपनी
 स्पीच  को  खत्म  किये  देता  हूं  ।  यह  ढीजेल
 के  जो  डिन्ब  बनाये  गये  हू  यह  बड़े  मुफीद
 साबित  हुए  हैं  भौर  मेरे  खयाल  से  यह  हर  एक
 लिहाज  से  मृफीद  हैं।  इतकी  सबिस  भी  बड़ी
 प्रच्छी  है  घौर  यह  बड़ी  तेज  चलते  हैं  ौर

 इसलिये  उतकी  तादाद  जितनी  भी  बढ़ायी
 ला  सके  वह  जरूर  बढ़ायी  जानी  चाहिये  |

 Shri  Thana  Pillai  (Tirunelveli):  I
 do  join  with  my  hon.  friends  in  com-
 plimenting  the  Railway  Ministry  for
 the  good  work  that  they  have  done,
 but  at  the  same  tme,  I  would  also
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 [Shri  Thanu  Pillai)
 desire  to  expresg  regret  that  they
 have  not  been  helpful  in  giving  due
 attention  to  the  opening  of  new  lines
 in  the  south,  It  is  true  that  the  allo-
 cation  in  the  Third  Plan  is  not  com-
 mensurate  with  the  overall  expendi-
 ture  on  the  Plan.  In  the  Firs,  and
 Second  Plans,  the  allocation  to  the
 railway  has  been  to  the  tune  of  about
 25  per  cent.  Now,  it  has  gone  down
 terribly.  Of  course,  the  railways,
 with  their  meagre  earnings,  have  done
 a  good  job,  but  then,  they  cannot  be
 content  with  the  laurels  of  having
 done  some  good  job  with  the  tight
 jacket.  Where  the  responsibility  is
 much  greater,  they  cannot  afford  to
 shirk  it  in  the  name  of  economy  or
 Jack  of  finance.  As  the  Plan  prog-
 resses,  and  the  economy  of  the
 country  develops,  it  is  absolutely
 necessary  that  the  transport  should
 also  increase,  and  it  should  increase
 in  a  manner  commensurate  with  the
 demands  of  the  industria]  development
 of  the  country,

 When  we  ask  for  new  lines  in  the
 south,  there  is  a  misunderstanding  or
 misapprehension  in  the  minds  of
 some  Members  that  it  is  something  in
 the  nature  of  a  regional  or  a  political
 demand.  I  submit  that  the  develop-
 ment  of  a  region  is  linked  with  the
 transport  facilities.  When  we  ask  for
 the  development  of  some  industry,
 they  say  that  thcre  is  no  transport
 facility.  For  instance,  take  the  ques-
 tion  of  the  Mangalore  port  develop-
 ment.  The  answer  has  very  often
 been  given  in  this  House  that  there  is
 no  rail  link  to  that  port.  But  the
 port  cannot  develop,  because  there  is
 no  rail  link.  Yet,  when  we  ask  for
 a  rail  link,  they  ask  ‘What  is  the
 industry  that  you  have?  What  are
 the  developmental  needs?’  and  s0  on.
 So,  the  one  is  linked  with  the  other.
 It  is  no  good  excuse,  or  good  answer
 at  that,  to  tell  the  people  that  because
 there  are  developmental  activities
 elsewhere,  therefore,  they  cannot  give
 new  lines  in  this  area.

 For  instance,  the  line  at  the  fag  end
 of  the  country,  about  which  we  are
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 very  much  agitaied  in  the  Madras
 State  is  the  line  from  Tirunelveli  to
 Cape  Comorin.  That  area  has  got
 potentialities  of  development  of  mines,
 cement  factories  and  other  things.
 But,  even  to  move  the  machinery,  we
 do  not  have  the  railway  line.

 The  leader  of  the  PSP,  Shri  Asoka
 Mehia,  said  the  other  day  that  the
 Ministry  should  look  to  the  economics
 of  the  new  railway  lines  and  not
 simply  open  up  new  lines  because
 there  is  a  demand  from  the  south.
 But  he  had  not  cared  to  look  into  the
 economics  of  it.  The  traffic  survey
 has  revealed  an  economic  return  for
 the  Tirunelvelj-Cape  Comorin-Trivan-
 drum  link.  Of  that,  if  the  Tirunel-
 veli-Cape  Comorin  line  alone  is  taken
 up,  the  return  wil]  be  much  more
 than  what  the  calculation  has  reveal-
 ed,  because  if  we  take  the  traffic
 potential  of  this  area  minus  the  40  or
 50  miles  required  to  link  Trivandrum
 and  Nagercoil,  the  return  will  be
 much  higher  than  what  it  has  been
 found  to  be  in  the  full  length  of  the
 Tirunelveli-Trivandrum  line.

 There  was  also  another  argument
 advanced,  namely  that  we  have  got
 good  roads  in  Madras,  and,  they  are
 running  parallel  to  the  railway  lines.
 Supposing,  after  the  development  of
 the  railways,  there  is  a  demand  for
 good  roads,  would  it  be  argued  as  a
 corollary  that  there  are  railway  lines,
 and,  therefore,  one  need  not  have
 good  roads  or  good  bus  transport?  It
 is  not  because  of  the  shift  of  traffic
 from  the  railways  to  bus  transport
 that  the  railway  earnings  have
 decreased,  but  a  larger  number  of
 people  have  come  forward  to  travel
 by  bus;  there  is  no  adequate  provision
 for  railway  travel  facility.  and,  there-
 fore,  they  are  obliged  by  force  of  cir-
 cumstances  to  travel  by  buses,
 whether  good  or  bad,  or  whatever
 they  may  be.  Sometimes,  there  may
 be  a  good  road  in  the  main  national
 highway,  but  all  the  other  roads
 could  not  be  said  to  be  so  very  good
 as  to  warrant  bus  travel,  if  only  we
 could  afford  railway  travel.



 2975  Railway

 Then,  again,  there  is  the  railway
 link  taken  over  from  the  district
 board,  covering  a  distance  of  36  miles
 from  Tirunelveli  to  Tiruchendur,  It
 takes  about  three  to  four  hours  to
 cover  the  disiance.  Naturally,  people
 would  prefer  to  go  by  an  express  bus
 in  }  hours  rather  than  trave]  by  this
 train  for  three  hours.  We  have  been
 asking  for  an  upgrading  of  that  line
 for  a  long  time.  But,  in  spite  of  the
 promises,  it  has  not  been  fulfilled  as
 yet.  I  do  not  know  when  we  shall
 be  lucky  enough  to  have  a  railway
 travel  between  these  two  places  in  a
 shorter  time  commensurate  with  the
 distance  of  36  miles.

 There  is  another  demand,  which
 may  not  be  feasible  in  the  Third  Plan.
 In  the  name  of  economy,  it  would  be
 sald  that  that  would  not  be  conceded.
 From  the  broad  gauge  link  beiween
 Coimbatore  and  Tiruchirappalli,  if
 you  link  Salem,  Karur,  Dindigul,
 Manamadurai.  and  Tuticorin,  that  will
 be  a  link  for  the  southern  part  with
 the  broad  gauge.  In  industria]  deve-
 lopment,  one  part  of  the  country  has
 to  be  linked  with  the  other  part.  Just
 as  we  have  linked  the  metre  gauge
 system  between  the  north  and  the
 south,  likewise,  it  is  time  that  the
 railways  consider  in  their  future  pro-
 grammes  this  railway  link  of  the
 broad  gauge  to  the  Tuticorin  port
 through  the  undeveloped  and  untapp-
 ed  area  of  Dindigul,  Manamadurai
 and  Tuticorin.

 Shri  D.  C.  Sharma  =  (Gurdaspur):
 Will  it  be  in  the  Fourth  Plan  or  the
 Fifth  Plan?

 Shri  Thang  Pillai:  In  any
 which  the  hon.  Member  likes.

 Pian

 Then,  there  is  the  question  of
 accidents.  We  find  that  most  of  the
 accidents  occur  because  of  human
 failure.  At  leas:,  the  railway  staff
 cannot  say  now  that  they  are  paid
 badly  or  that  their  conditions  of  ser-
 vice  are  bad,  and,  therefore,  they  are
 negligent.  I  always  hold  that  they
 are  relatively  better-paid  people,  who,
 but  for  their  loyalty  to  the  members
 who  instigate  strikes  and  other  things,
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 would  have  been  a  fine  set  of  workers,
 From  taking  the  pride  of  place  of
 being  good  workers,  they  are  now
 trying  to  take  the  pride  of  place  of
 being  good  strikers.  I  am  happy  that
 Government  at  least  were  firm  in
 dealing  with  the  strikers,  in  the  last
 strike  in  July,  1960,  but  they  have
 not  been  firm  enough.  Very  often,
 here,  people  come  forward  and  say,
 ‘Why  victimise  them?’.  I  cannot
 understand  this.  When  there  is  a
 strike  on  account  of  having  listened
 to  and  followed  the  wrong  advice
 tendered  by  some  hon,  Members,  then
 the  consequence  flows,  and  it  has  to
 flow.  They  cannot  have  the  pleasure
 of  having  been  loyal  to  somebody  and
 upseiting  the  normal  working  of  the
 railway  system  and  then  expect  their
 representatives  to  come  forward  here
 and  say  that  ‘They  have  been  loyal  to
 us,  so,  why  punish  them?"  The
 loyalty  should  be  to  the  work  and  to
 the  railway  system  and  not  to  some-
 body  who  instigates  something  un-
 reasonable  and  improper  in_  this
 country.  Of  course,  wherever  there
 is  a  case  for  reco>sideration,  I  am  not
 going  to  object  to  it.  But  discipline
 demands  firm  dealing.  I  want  the
 hon,  Minister  to  take  a  firm  stand  and
 not  simply  yield  to  cries  of  threats
 and  shouts  on  the  floor  of  the  House
 that  there  is  victimisation  and  all  that.
 Victimisation  is  bad,  but  every  discl-
 plinary  action  cannot  be  styled  as
 victimisation,  to  sult  the  conveniences
 of  some  hon.  Members  here.

 Then,  there  was  a  talk  about  rail-
 road  competition,  and  a  caution  was
 sounded  on  the  opening  of  new  raijl-
 way  lines.  In  undeveloped  arens,  if
 they  resort  only  to  road  transport,
 then,  what  is  going  to  happen?  Leave
 alone  passenger  transpor';  take  the
 case  of  good:  traffic.  In  any  place
 where  commerce  or  industry  has  to
 develop,  they  must  have  a  cheap
 transpor!'  and  communication,  The
 rate  per  ton-mile  on  the  railways
 works  out  to  about  an  anna.  But  itn
 the  case  of  road  transport  it  normally
 works  out  to  about  2)  to  3  annas.  At
 a  time  when  the  prices  are  very  high,
 and  there  is  a  huge  demand  for  goods
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 which  are  scare,  people  may  be”  pre-
 pared  to  pay  higher  for  goods  trans-
 ported  by  road  transport  and  sell  them
 at  high  prices  in  the  market,  but  in
 normal  times  one  region  has  to  deve-
 lop  in  competition  with  other  regions
 and,  naturally,  therefore,  they  have  to
 resort  to  the  railway  system  of  trans-
 port  and  nothing  else.  For,  to  equate
 one  goods  train  carrying  all  the  goods,
 We  shall  have  to  have  a  caravan  of
 50  trucks.  And  I  have  never  seen
 50  trucks  running  in  any  one  place
 and  carrying  all  the  goods  that  are
 there  for  transport.

 Therefore,  from  that  point  of  view
 of  development  also,  it  is  absolutely
 necessary  that  wherever  possible,  the
 rail  link  should  be  given,  in  spite  of
 the  theory  that  it  is  an  old  type  of
 communication,  and  we  shall  have  to
 Tesort  to  new  types  of  communication.

 We  have  got  aeroplanes  jet  ‘planes.
 Still  we  have  to  walk  the  d’stance  in
 our  homes  and  streets.  We  cannot
 have  the  ‘planes  everywhere.  So
 whatever  the  necessity  of  resorting  to
 other  types  of  transport,  rail  transport

 “4s  an  essential  factor  in  the  develop-
 mental  activities  of  the  country.  At
 the  moment,  our  main  object  is  the
 development  of  the  whole  country
 economically  and  industrially.

 4.00  hrs.

 Now,  I  come  to  the  position  of  the
 catering  department  in  the  railways.
 We  all  supporicd  the  taking  over  of
 catering  by  the  railway  depar.ment
 in  tead  of  giving  it  to  contractors.  But
 now  in  some  stations—I  am  not  talking
 of  catering  in  the  train  in  the  de  lure
 train—the  contractors  are  not  behav-
 ing  properly.  Even  under  the  ra:lway
 departmental  catering.  certain  vending
 contracts  or  service  con‘racits  are
 given.  There,  when  you  go  to  the
 railway  catering  rooms,  they  do  not
 serve  cither  clean  or  wholesome  food,
 They  do  no:  even  have  the  courtesy  of
 service.  They  want  us  to  go  and
 take  it  overselves.  In  big  city  like
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 Madurai,  this  departmental  catering  is
 not  functioning  properly.  This  is  a
 matter  to  be  inquired  into  by  the  hon.
 Minister.  The  Deputy  Minister  was
 there  recently.  I  do  not  know  whe-
 ther  he  looked  into  the  departmental
 catering.  He  was  good  enough  to
 look  into  the  platform  and  other  diffi-
 culties.  But  he  has  not  gone  into  the
 working  of  the  catering  department.  I
 do  not  know  who  the  contractor  is  at
 the  Madurai  railway  restaurant  and
 the  system  of  service  is  not  desirable
 and  they  are  not  very  carful.

 Apart  from  these  disciplinary  mea-
 sures,  in  matters  of  promo  ion,  there
 has  been  some  grievance  expressed
 now  and  then,  that  promotions  are  not
 properly  given  and  when  matters  are
 taken  in  appeal,  the  same  stereotyped
 reply  ‘There  is  no  case  of  revicw’  is
 being  given.  It  is  time  that  the  Miaus-
 ters  or  at  least  some  agency  should
 be  there  to  see  that  the  executive
 authority  which  passes  the  order
 should  not  always  be  the  apellate
 authority,  because  the  former  would
 normally  not  like  to  revise  the  order.

 Shri  Naval  Prabhakar  (Outer
 Delhi—Resei  ved—Sch.  Castes)  rose—

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  had  called
 Shri  Naval  Prabhakar,  Shri  Naldurg-
 kar,  and  Shri  Gautam.  All  of  them
 were  absent,  Even  as  regards  further
 names  on  the  list,  as  I  wags  going
 through  it,  I  found  that  they  were  also
 absent.

 Now  I  will  give  ten  minutes  each  to
 those  hon.  Members.

 sh  गयल  प्रभाकर  :  उपाध्यक्ष  महोदय,
 रेलवे  ने  जितनी  प्रगति  की  हैं,  वह  वस्तुतः
 सराहनीय  है  ।  चंकि  भापने  मुझे  दस  मिनट

 का  ही  समय  दिया  हे,  इस  वास्ते  और  बातें

 न  कह  कर  पहले  मैं  भ्पने  निर्वाचन  क्षेत्र  की

 ही  बात  कहता  चाहता  हूं  ।  दूसरी  जो  बातें

 हैं,  उनको  कहने  का  झगर  समय  बचा  तो

 मैं  वे  भी  बाद  में  कह  दूंगा  ।
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 मैं  दिल्ली  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता

 हूं।  बाहरी  दिल्ली,  बाह्य  दिल्ली  मेरा  निर्वाचन

 क्षेत्र  है?  श्राप  जानते  हैं  कि दिल्‍ली  की  जन-

 संख्या  हर  वर्ष  एक  लाख  बढ़  जाती  है।  यह

 जन-संख्या  निरन्तर  बढ़ती  चली  जा  रही  है  ।

 जैसे  जेसे  जनसंख्या  बढ़ती  जा  रही  है  वैसे  बैसे

 यातायात  का,  परिवहन  का  जो  मामला  हैं

 बह  विकट  रूप  धारण  करता  चला  जा  रहा  है  i

 बहुत  दिनों  से  यह  मांग  चली  श्मा  रही  है  कि

 दिल्‍ली  में  एक  रिंग  रेलवे  हों  ।  इसके  सम्बन्ध

 में  माननीय  मंत्री  जी  ने  अपने  बजट  भाषण
 में  थोडा  सा  उत्लेख  किया  है  |  मगर  मैं
 समझता  हूं  कि  वह  उल्लेख  करना  या  न  करना
 बराबर  था  ।  उसमें  केवल  इतना  कहा  गया

 है  कि  जो  माल  के  डिब्बे  हैं,  वे  दिल्‍ली  श्रौर

 नई  दिल्‍ली  स्टेशनों  पर  न  श्र  सकें  और  यहां
 पर  जो  भीड़भाड़  रहती  है,  वह  कम  हो  सके,
 इसलिये  वे  तुगलकाबाद  से  हो  कर  बादली

 होते  हुए  ,  दूसरे  स्थानों  के  लिए  निकाल  दिये
 जायेंगे  ।  इससे  दिल्‍ली  वालों  को  कभी  भी
 सन्तोष  नहीं  होने  बाला  है  |  माल  के  डिब्बे
 श्राप  दिल्‍ली  शरीर  नई  दिल्‍ली  स्टेशन  पर  न
 ला  कर  के  सीधे  तुगलकाबाद  शौर  बादली
 के  रास्ते  ले  जा  सकते  हैं  किन्तु  बिल्ली  की  जो
 रोजाना  जनसंख्या  बढ़  रही  है  श्रौर  जो  भाने
 जाने  का  मामला  है,  वह  दिन-प्रति  दिन
 बिकट  होता  जाता  है,  वह  इससे  हल  नही  हो
 सकता  है  |  झाए  दिन  प्राप  देखते  हैं  कि  यहां
 पर  दुघटनाय  होती  रहती  है  प्रौर  इनकी  संख्या

 बराबर  बढ़ती  जा  रही  है  7  कई  बार  यहां  इस
 सदन  में  मै  ने  प्रार्थना  की  है  शौर  प्राज  उस
 बात  को  मैं  फिर  दोहराना  चाहता  हूं  कि  दिल्ली
 में  जो  रिंग  रेलवे  की  माग  हूँ  वह  बहुत  ही  3चित

 है,  उसका  पूरा  किया  जाना  बहुत  ही  श्रावश्यक

 है  t  इस  बारें  में  दिललो  को  विधान  सभा  ने

 एक  सगल्प  तय  किया  था  शोर  उसके
 अतिरिक्त  दिल्ली  की  जो  सब  से  बड़ी
 कुमेटी  समझी  जाती  हूँ  जिसके  माननीय  मृह
 मंत्री  जी,  प्रघान  हैं,  उस  सलाहकार  समिति  ने
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 भी  यह  तय  किया  था  कि  दिल्‍ली  में  रिंग
 रेलवे  होनी  चाहिये  ।  इतना  होने  के  बावजूद
 भी  समझ  में  नहीं  झाता  कि  दिल्‍ली  के  लिए
 रिंग  रेलवे  क्‍यों  नहीं  बनाई  जातो  है  ।  इस
 प्रोर  तुरन्त  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।

 एक  बात  देख  कर  मुझे  बड़ा  भाषचयं

 हुआ  है  ।  मेने  दिल्ली  म्यूनिसिपल  कार-
 पोरेशन  के  बजट  को  देखा  है,  उसकी  तृतीय
 पंच  वर्षीय  योजना  की  डिटेल्श  को  देखा  है  झर

 उसमें  स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख  है  कि  कुछ  लेवेल
 कासिग्ज  के  ऊपर  प्रोवर-ब्रिज  बनाये  जायेंगे

 किन्तु  जब  मेने  माननीय  मंत्री  जी  के  भाषण
 को  देखा  और  बड़े  ध्यानपूर्वक  देखा  तथा  जो

 दूसरीबजट  सम्बन्धी  पुस्तिकाये  हैं  उनको  पढ़ा
 तो  मेने  कहं।  भी  स्‍भोवर-ब्रिजिज  का  उल्लेख  नहीं
 पाया  ।  पंच  वर्षीय  योजना  में  भी  इसका
 उल्लेख  नहीं  है  1  क्लास  तौर  से  मेयर
 जो  निर्वाचन  क्षेत्र  है  उसमें  कई  जगह  ऐसी  हैं

 जहां  पर  भ्रोवर-ब्रिजिज़  की  आवश्यकता  है  ।

 कारपोरेदन  के  बजट  को  देखने  से  पता  चलता

 है  कि  पटेल  रोड  के  ऊपर  प्रोवर-ब्रिज  का  उल्लेख

 है,  रोहतक  गोढ  वाले  प्रोवर-ब्रिज  का  उल्लेश

 है,  लेबल  क्राबिय  का  उल्लेज  है,  इसी  तरह
 से  प्रोल्ड  रोहतक  रोड़  से  न्यू  रोहतक  रोढ़
 को  मिलाने  के  लिये  भी  झ्ोवर-म्रिज  का
 उल्लेख  है  किन्तु  रेल  मंत्री  जी  के
 भाषण  में  कहीं  भी  इसका  कोई  उल्लेख  यढ़ीं
 है।  इस  विषय  में  में  माननीय  रेल  मंत्री
 जी  को  बराबर  सात  साल  से  लिखता  भ्रा  रहा

 हं  भौर  रेल  मंत्रालय  ने  मुझे  एक  पत्र  में  सिल्ल

 भी  दिया  था  कि  जितना  भी  पंसा  उसकी  तरफ
 से  बच  क्या  जाना  बनता  है,  उसको  देने

 के  लिये  वे  तैयार  हैं  लेकिन  कारपोरेदन  इसके
 लिये  तेयार  नहीं  है।  किन्तु  नब  कारपोरेशत
 तैयार  हुई  है  तो  रेल  मंत्री  जी  के  भाषण  में

 इसका  कोई  उल्लेख  नहीं  हैं।  चूंकि  यह

 बहुत  ही  उपयोगी  चीज़  है  भ्ौर  साथ  ही
 साथ  बहुत  आवष्यक  भी,  मे  प्राथना  करना

 हैं  कि  इस  शोर  तुरन्त  ध्यान  दिया  जाए  |
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 श्री  मूलचत  द्य  (फरंखाबाद  )  :

 माननीय  उपमंत्री  जी  हिन्दी  नहीं  समझते  हैं  ।

 श्री  नवल  प्रभाकर  अगर  नहीं
 समझते  हैं  तो  रिकार्ड  उनको  समझा  देगा  ।

 पिछले  साल  रेलवे  बजट  पर  वाद-विवाद

 के  समय  मेने  कहा  था  कि  नजफगढ़  नाला

 झौर  नजफगढ़  झील  बहुत  नुक्सानदेह  साबित

 हो  रहे  हैं  .

 डा०  सा०  श्रीं०  श्रणे  (नागपुर)
 विलली  की  कौन सी  साइड  में  है  t

 क्री  नवल  प्रभाकर  दिल्ली  के

 पष्तचिचमी  भाग  में  ।

 नजफगढ़  नाला  रोहतक  रोड  के  पास
 झा  कर  जहां  से  गुजरता  है  वह  रेलवे  लाइन

 के  पास  हो  कर  गुज़रता  है  प्रौर  वहां  वह  छोटा

 हो  जाता  है।  यहां  पर  रेलवे  का  जो  पुल  है,
 जो  कलवटट  है,  वह  बहुत  छोटा  है  भौर  उसमें
 से  पूरा  पानी  नहीं  निकलता  है  ।  इसका
 नतीजा  यह  होता  है  कि  पानी  वहीं  रुका

 रहता  हैं  भ्ौर  बहुत  नुक्सान  करता  है।

 हर  साल  ऐसा  होता  है।  में  माननीय

 मंत्री  जी  से  प्राथंना  करता  हूं  कि  वह  उसको

 बोड़ा  करते  के  लिये  तुरन्त  हिंदायतें  जारी

 कर  दें  -  प्राप  स्वयं  भ्रपने  हिस्से  में  उसको

 बयौड़ा  कर  दीजिये  ताकि  जो  पानी  है  वह

 यमुना  अन्दर  चला  जाए  भौर  जो  बहुत
 सारे  गांव  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  भाते  हैं  भौर
 जिन  में  बराबर  हर  साल  नुकसान  होता  है,
 उससे  वे  छाूट्टी  पा  सके।

 पांच  सोल  पहले  मेने  कहा  था  प्रौर
 झाज  फिर  उसको  दौहराता  हूं  कि  मीटर
 गेज  जो  जाती  है  सराय  रूहीला  से  पालम
 @  प्रागे  विजवासन  हो  कर  'रिवाडी  तक,

 बहु  नजफगढ़  हो  कर  नहीं  जाती  है  में

 आहता  हूं  कि  इसके  लिये  एक  लाइन  निकाल
 दी  जाए  ताकि  नजफगढ़  उसके  साथ  जुड़
 थाए।  नजफगढ़  एक  काफी  बड़ा  टाउन

 है।  हमारे  यहां  दिल्ली  के  चार  टाउन  हैं,
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 जिस  में  से  एक  शहादरा  है,  वहां  रेल

 जाती  है।  नरेला  में  भी  जाती  है।  मेह-
 रौली  और  नजफगढ़  ऐसी  जगहें  हैं  जहां

 बहुत  बड़ी  प्राबादी  रहती  है,  भौर  शहर
 की  भीड़  भाड़  देखते  हुये  वहां  पर  बराबर

 ग्राबादी  बढ़ती  जा  रही  है।  इस  से  याता-

 यात  का  दबाव  बहुत  ज्यादा  हो  गया  है  ।

 इस  लिये  में  माननीय  मंत्री  जी  से  प्रार्थना
 करूंगा  कि  वे  इस  पंच  वर्षीय  योजना  के

 श्न्दर  विजबासन  और  नजफगढ़  को  मिला
 दें।  यह  केवल  छः  या  सात  मील  का  छोटा
 सा  टुकड़ा  है  श्रौर  प्रगर  इस  को  मिला  दिया
 जाय  तो  जो  लोग  शहर  में  या  शहर  के  शास
 पास  रहना  चाहते  हैं  वे  जा  कर  नजफगढ़
 में  रहने  लगेंगे  और  रोजाना  यहां  नौकरी
 पर  प्रायेंगे  शौर  शाम  को  वापस  चले  जायेंगे  ।

 मुझे  ग्राशा  है  कि  ग्राप  इस  सुझाव  की  शोर
 ध्यान  देंगे  क्‍योंकि  इस  पर  बहुत
 पैसे  भी  स्व्च  करने  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 इस  देदा  के  प्रन्दर  एक  ऐसा  गैंग  है  जो  कि
 फर्स्ट  क्लास  के  टिकट  झाषे  दामों  पर  बेचा
 करता  है  इस  से  हम  बहुत  ज्यादा  पैसे  से
 वंचित  रह  जाते  हैं  नझौर  हमारी  रेलवे  की

 हानि  होती  है।  उस  में  इस  तरह  से  होता
 है  कि  मान  लीजिये  कोई  व्यक्ति  बम्बई  से
 दिल्ली  के  लिये  चलता  है।  तो  उसे  दिल्ली
 का  टिकट  नहीं  दिया  जायेगा  ।  उसे  या  तो

 रोहतक  का  टिकट  देंगे  या  कहीं  भौर  का  दे
 देंगे  ।  बह  टिकट  पहले  से  बना  हभा  नहीं
 होता  है,  उसे  बना  कर  देते  हैं  भौर  कहते
 हैं  कि  उस  को  तुम  वायस  कर  देता  ।  वह
 उस  व्यक्ति  को  वापस  कर  दिया  जाता  है  ।
 भागे  चल  कर  वह  काउंटरफाइल  में  लगा  कर
 केसल  कर  दिया  जाता  है  प्रौर  इस  तरह  से  भाषा
 पैसा  रेलवे  वाजे  ला  जाते  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि
 इस  की  चेकिंग  ाप  को  तरफ  से  होनी  चाहिये
 क्योंकि  इस  तरह  की  गड़बड़ी  से  आप  का  लाखों
 रुपयों  का  नुक्सान  होता  है  हर  साल  में  1

 इस  बात  की  शोर  भी  मैं  समझता  हूं  भाप  ध्यान
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 दंगे  ।  अगर  आप  जरूरत  समझें  तो  जिस

 व्यक्ति  ने  मुझे  सूचना  दी  है  उस  के  बारे  में

 में  आप  को  बता  सकता  हूं।  हो  सफता  है

 है  कि  वह  ब्यक्ति  श्राप  को  इस  तरह  से  टिकट
 जे  कर  मेज  दे  t

 एक  माननीय  सशस्य :  कलकत्ता  एजेंन्सी

 मशहूर  है  1

 श्री  नवल  प्रभाकर  :  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र
 में  जो  चतुर्थ  श्रेणी  के  कमंचारी  हैं  उन  के  लिये
 निवास  स्थान  की  बड़ी  कठिनाई  है  ।  रेलवे

 मंत्रालय  के  पास  यहां  पर  काफी  जमीन  है  इस
 लिये  चतुर्थ  श्रेणी  के  जो  कर्मचारी  हैं  उन  के

 लिये  मकान  बनाये  जायें  ताकि  जो  भाई  सफाई
 'करने  वाले  हैं  या  दूसरे  लोग  हैं  उन  को  रहने
 के  लिये  जगह  मिल  सके  ।

 आप  की  ओर  से  जो  व्यवस्था  सम्बन्धी

 सूचना  निकाली  गई  है  उस  के  अन्दर  कुछ
 आंकड़े  सविसेज  के  बारे  में  दिये  गये  हैं  प्रनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  श्रादिम  जातियों
 के  सम्बन्ध  में  ।  कुल  सीटें  जो  उन  के  लिये
 रिजर्व  की  गई  थीं  व  इलाहाबाद,  कलकत्ता
 शझौर  मद्रास  में  हैं।  उन  के  लिये  जो  सोटें
 निश्चित  को  गई  हैं,  यानी  ो इयूल्ड  कास्ट्स
 के  लिये,  उन  की  संख्या  ५६४  थी  भौर  जेइयूल्ड
 झ्रादिम  जातियों  के  लिये  vo  थीं  ।  लेकिन

 यह  सीटें  भी  पूरी  तरह  से  भरी  नहीं  गई  हैं
 इसी  तरह  से  तीसरी  झ्ौर  वनुर्थ  श्रेणी  के  जो
 कर्मचारी  थे  उन  के  लिये  भी  यह  सीट्स  निश्चित
 की  गई,  लेकिन  उन  में  भी  जितनी  मरती

 होनो  चाहिये  उतनी  नहीं  हुई  ।  जहां  तक
 रिजर्वेशन  का  मामला  है  उस  के  पग्रन्दर  श्राप
 जरा  कड़ाई  से  काम  में  तो  इस  मे  काफी  काम

 हो  सकेगा।  रेलवे  का  जो  सुरक्षा  दल  है  उस
 के  झन्दर  भी  रिजवेशन  के  हिसाब  से  जितमे

 हरिजन  लिये  जाते  चाहियें  उतने  नहीं  लिये  गये

 हैं।  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  भौर  मी  ध्यान  दिया
 जावे  q
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 भाप  यह  तो  जानते  हैं  कि  जिस  तरह
 दिल्‍ली  की  जनसंख्या  बढ़ती  जाती  है,  उसी

 तरह  से  मकानों  की  मांग  भी  बढ़ती  जाती  है  ।

 बहुत  दिनों  से  दिल्‍ली  में.  यह  श्राम  शिकायत

 है  कि  दिल्‍ली  के  लिये  जो  कोयला  होता  है  वह
 प्राप्त  नहीं  होता  ।  इस  लिये  ास  तौर  से

 इंटों  के  लिये  जो  कोयला  होता  है  वह  पूरी

 तरह  से  प्राप्त  नहीं  होता  है।  पिछले  साल
 जो  इंटें  यहां  पर  २९  या  ३०  Fo  हजार  थीं,
 ब  की  वे  यहां  पर  ४५  Go  हजार  मिल  रही  हैं,

 वह  श्राज  इयोढ़े  दाम  पर  बिक  रही  हैं  ।  फरवरी
 का  महीना  प्राते  ही  लोगों  को  काफी  कोयले
 की  तकलीफ  रही  ।  घर  में  जलाने  का  जो
 सापट  कोक  है  वह  भी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  दिल्‍ली
 की  मांग  बहुत  थोड़ी  है।  वह  इस  देषा  की
 राजधानी  है,  हस  लिये  भाप  को  इस  का  खास
 स्याल  रखना  चाहिये  शौर  कोयले  के  मामले
 में  प्राथमिकता  देना  चाहिये  क्योंकि  ध्गर

 कोयला  नहीं  होगा  तो  ईटें  नहीं  बन  पायेंगी,
 झगर  इंटें  नहीं  बन  पायेंगी  तो  मकान  नहीं  घन
 पायेंगे  प्रौर  मकान  नहीं  बनेंगे  तो  लोगों  को

 रहने  की  जगह  की  कमी  रहेगी  ।  इस  लिये
 में  समझता  हूं  कि  श्राप  इन  सब  बातों  की
 प्रोर  ध्यान  दगे  1

 Shri  Naldurgkar  (Osmanabad):  Mr.
 Deputy-Speaker,  Sir,  three  days  ago  it
 was  debuted  in  this  House  that  our
 Railway  Government  is  going  to  enter
 into  an  agreement  with  Pakistan  for
 running  a  iran  direct  from  East
 Pakistan  to  West  Pakistan.  As  far  as
 this  agreement  is  concerned,  we  want
 to  express  our  opinion  unequivocally
 that  We  arc  oppo  ed  to  su.h  a  thought
 Or  agreement.  Such  an  agreement  will
 be  detrimental  to  our  intrest  and  in-
 tegrity.  It  is  not  desirable  that  such
 trains  carrying  Pakistani  nations
 should  puss  through  or  by  the  side  of
 our  Indian  territory  of  Kashmir.  It
 will  not  be  advisable  that  .uch  trains
 should  touch  some  important  points  or
 such  points  which  are  s'rategically  or
 militarily  conidered  important.  There-
 fore,  before  finalising  the  terms  and
 condition:  of  this  agreement,  I  would
 request  our  Railway  Government  to
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 (Shri  Naldurgkar]
 think  a  hundred  times  over  this  mat
 ter.  a

 The  next  thing  I  want  to  refer  to  is
 about  the  employees  of  the  Cheap
 Grain  Shops  on  the  Railways.  When
 this  system  was  first  introduced  and
 afterwards  abolisehd,  the  question
 arose  about  the  absorption  of  these
 employecs.  Some  of  these  employees
 were,  no  doubt,  absorbed  and  the
 Railway  Government  gave  an  assur-
 ance  that......

 Mr,  Deputy-Speaker:  Railway  Gov-
 ernment  is  not  anything  distinct  from
 the  Government.  He  may  say  the
 Railway  Ministry.

 Shri  Naldurgkar:  I  mean  the  Rail-
 way  Department.  The  Railway  De-
 partment  gave  an  assurance  that  their
 services  will  be  compuied  from  the
 date  of  their  original  service  and  the
 whole  period  would  be  counted  as  far
 as  the  question  of  seniority  was  con-
 cerned.  Afterwards  to  my  regret  I
 have  come  to  know  that  this  assurance
 was  revoked.  I  do  not  know  the  cause
 of  the  revocation  of  this  assurance.
 Now,  on  Ist  January,l960  some  order
 has  been  issued  by  the  Railway  Ad-
 ministration  in  which  there  is  no
 mention  of  these  employees  and  no
 reference  to  the  question  of  their
 seniority,

 But  it  js  understood  that  some
 T.T.Is.  have  been  directly  recruited
 superseding  the  seniority  of  the  former
 employees.  I  would  request  the  hon.
 Minister  to  pay  attention  to  this  mat-
 ter  and  redresg  this  grievance.

 The  third  point  I  want  to  press  is
 the  question  of  the  retired  employees,
 those  employees  retired  since  1947,
 We  should  not  be  oblivious  of  the  fact
 that  these  employces  had  to  go  thro-
 ugh  difficulties  to  face  an  abnormal
 situation  created  by  the  partition.  No
 doubt  a  proportion  of  the  credit  for
 the  present  progress  goes  to  them  also

 This  question  waa  raised  by  some
 hon.  Members  here  and  the  hon.
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 Minister  said  that  if  these  employees
 are  prepared  to  repay  what  has  been
 given  as  bonus  to  them  then,  that
 question  will  be  considered.  With
 great  respect  I  submit  that  on  the  6th
 January,  96l  these  employees  have
 submitted  one  representation  to  the
 hon,  Minister.  I  will  only  refer  te
 para  0  of  that  in  which  they  have
 made  a  minimum  demand  and  in  this
 minimum  demand  every  question  is
 solved.  I  would  refer  to  that.

 “In  this  respect,  we  have  already
 declared  that  we  will  not  claim
 any  arrears  of  Pension  and  that
 We  shall  only  be  satisfied  if  the
 Pensionary  Benefits  were  made
 applicable  with  effect  from
 l--960.  This  will  not  present
 any  such  difficulty  that  cannot  be
 overcome.  What  we  now  demand
 is  the  Pension  to  be  given  to  all
 these  employees  who  retired  bet-
 ween  ‘1-4-1947  and  31-3-1957  after
 qualifying  for  the  Pensionary
 Benefits  and  to  these  few  only
 who  are  still  alive.  This  is  a  small
 percentage  and  would  be  reduced
 each  year  according  to  mortality—
 a  natural  fact  that  does  not  need
 any  arithemetical  calculations.”

 ]  request  that  the  hon,  Minister
 should  consider  this  demand.  At  the
 time  of  the  inauguration  of  the  Khan-
 dwa  Hingoli  line,  the  hon.  Minister
 in  his  speech  said  that  the  purpose  was
 not  only  territorial  connection  but
 they  also  wanted  to  bring  two  hearts
 of  the  two  regions  together  not  the
 hearts  of  the  advanced  regions  but  of
 backward  regions.  My  constituency
 is  in  Marathwada,  a  backward  area.
 That  area  was  deliberately  neglected
 by  the  previous  Government  of  Nizam.
 The  present  Government  is  making  eff-
 orts  to  make  progress  in  that  region.
 As  far  as  the  raihway  line  is  concern-
 ed,  there  is  the  termination  of  the
 Southern  Railway  metre  gauge  at
 Sholapur.  The  Bombay  Government
 has  recommended  the  Sholapur  Jalna
 line.  That  will  pas  through  Naldurg,
 Tuljapur  and  Osmanad.  There  will  be
 4  great  connection  from  Sholapur  to
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 Delhi  in  the  metre  gauge  if  it  will  be
 connected  with  Kurduwadi—Latur  line
 which  is  to  be  converted  into  metre
 gauge.  Again,  Tuljapur  is  a  sacred
 place;  it  is  called  a  kshetra  because
 of  the  Goddess  Tulja  Bhavani,  the
 Kulaswamini  of  Maharashtra.  There-
 fore,  |  want  the  railway  line  to  be  ex-
 tended  via  that  place  so  that  the
 Railways  may  receive  Her  blessing.

 I  have  got  very  short  time  and  so  I
 shall  conclude.  They  should  pay  at-
 tention  to  the  coal  transport.  We
 hear  that  several  industries  in  U.P.  are
 facing  prospects  of  closure  on  account
 of  the  inability  of  the  railways  to  de-
 liver  coal  to  them.  In  Porbunder,  the
 Jagdish  oil  industry  was  closed.  This
 problem  should  be  attended  to.

 In  the  end  I  pay  my  compliment  and
 tribu'e  to  the  Raihway  Administration
 for  the  tremendous  progress  made  dur-
 ing  these  ten  years  and  I  hope  the
 Railway  Administration  would  dedi-
 cate  themselves  to  the  service  of  the
 people  of  this  vast  country  and  accele-
 rate  the  standard  of  efficiency  and  ren-
 der  assistance  to  the  various  develop-
 ments  to  achieve  a  more  honourable
 place  for  our  country  in  the  comity  of
 the  nations  of  the  world.

 Kumari  M.  Vedakumari  (Eluru):
 The  Railways  have  done  a  piece  of
 good  work  and  the  whole  House  con-
 gratulates  them  for  that  work.  But
 there  have  been  some  criticisms  also
 about  the  operational  efficiency,  that
 it  was  not  high.  We  find  from  the  re-
 ports  that  the  rate  of  increase  in  gross
 traffic  receipts  is  more  than  the  rate
 of  increase  in  the  working  expenses.
 The  gross  traffic  receipts  go  up  by  21
 per  cent  in  1956-57  to  1959-60  while
 the  working  expenses  rose  by  5  per
 cent  only.  The  Railway  Administra-
 tion  may  feel  like  patting  itself  on
 its  back.

 When  we  go  deeper,  there  are  some
 alarming  points.  The  operational  ex-
 penditure  ratio  to  general  revenues  has
 shown  an  extra-ordinary  stability
 around  80  per  cent;  that  is  not  a  good
 administration.  When  a  public  en-
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 terprige  is  progressing  on  good  lines
 and  has  a  monopolistic  character,  it
 should  try  to  show  some  increased  pro-
 fits  to  the  nation  because  the  public
 enterprises  are  responsible  for  the
 economic  progress;  they  are  the  pro-
 pellers  for  economic  progress.  When
 we  consider  the  profits,  we  should  also
 take  into  consideration  the  facilities
 for  passengers,  for  wagon  loading,  etc.

 There  was  so  much  of  8  controversy
 about  coal  loading.  I  do  not  want  to
 join  any  hon.  friend  in  the  House  and
 draw  a  compromising  line.  They  say
 that  the  mistake  may  lie  either  wiih
 the  Steel  Ministry  or  the  Railway
 Ministry.  On  page  7  of  the  report  of
 the  National  Coal  Development  Cor-
 Poration  Ltd.  for  1959-60,  they  say:

 “During  the  year  under  review,
 Management  had  to  face  several
 difficulties,  some  of  which  were
 local  in  nature  while  others  were
 of  a  more  general  type....During
 this  period,  there  was  an  over-all
 shortage  of  wagon  for  coal]  trans-
 port  which  difficulty  was  shared
 by  the  Corporation  with  the  pri-
 vate  sector  of  the  industry.  A
 feature  peculiar  to  this  Corpora-
 tion,  however,  was  that  in  several
 of  its  new  collieries  new  siding
 facilities  had  to  be  provided  with
 the  re-uli  that  the  full  transport
 requirements  could  not  be  met
 until  these  sidings  were  ready.
 These  transport  difficulties  have
 not  been  fully  overcome  yet  but
 since  the  beginning  of  October,
 1960,  there  have  been  clear  indi-
 cations  of  a  distinct  improvement
 in  this  regard.”

 The  N.C.DC.,  is  also  part  of  the  Gov-
 ernment  and  it  clearly  states  that
 there  is  shortage  of  wagon  supply.  On
 an  earlier  occasion  on  the  whole  House
 was  protesting  against  the  Govermn-
 ment's  failure  to  reach  the  coal  tar-
 gets  and  then  the  Railwave  were  in
 a  safe  potion.  But  when  thev  in-
 creased  production  and  reached  the
 coa}  targets,  the  Railways  were  un-
 able  to  supply  wagons.  There  was  also
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 .a  comment  from  the  Chair  by  the  hon,
 Speaker  on  this.  Whatever  may  be
 the  supply  of  wagons  by  the  Railways
 for  loading  coal  there  was  an  increase
 in  demand  from  the  Coal  Controller.
 So,  ithe  Railways  should  have  loaded
 tae  coal  when  production  of  coal  in-
 creased  and  come  up  to  the  ta.get  be-
 ause  the  targe.  was  known  to  them.
 In  the  same  report,  I  also  find  that
 they  were  able  to  supply  4782  wagons
 ‘per  day  while  there  was  a  demand  for
 greater  number  of  wagons.  The  people
 in  the  public  sector  produce  some  re-
 ports  and  place  them  before  the  Par-
 liament.  But  there  are  so  many  pri-
 vate  concerns  and  they  could  not  do
 that.  There  is  no  good  forum  for
 them  for  doing  that.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Would  =  the
 hon,  Member  like  to  continue  the  next
 -or  is  she  concluding?

 Kumari  M.  Vedakumari:  I  3  would
 conclude  in  about  two  minutes.

 I  want  to  point  out  that
 ‘there  are  go  many  difficulties
 facing  the  private  indisiry  uals.
 It  is  asked:  “Why  no.  we  toad
 on  Sundays  also?”  But  there  are

 -other  difficulties.  The  banks  are  not
 open  on  Sundays.  Even  the  workers
 do  not  wish  to  resume  work  on  a  Sun-
 day.  Further,  they  have  to  pay  higher
 Wages  and  extra  wages.  Who  is  going
 to  bear  this?  The  cost  of  production
 and  the  cost  to  the  consumer—every-
 thing  indeed—will  be  increasing  then.
 There  are  so  many  bottlenecks,  and
 I  wanted  to  place  these  facts  before
 the  Ministry,  Whenever  they  ask  the
 nation  to  come  to  their  help,  there
 are  certain  things  also  to  be  taken
 into  consideration.

 Take  for  instance  the  transport  of
 rice  and  mangocs.  When  we  asked
 for  more  wagon;  for  rice—I  brought
 this  point  before  the  National  Commit-
 tee  also—they  said.  “We  are  sunplying
 wagons  for  the  transport  of  mangoes,
 because  they  are  perishables."  But
 what  about  the  rice  which  is  the 5  —£  he  de  the  fond  for
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 the  consumers?  Rice  is  very  imoor-
 tant  and  mango  is  also  very  important
 I  am  not  discriminating  between  the
 importance  of  these  two  commodities,
 bu:  the  point  is  they  should  be  able
 to  supply  wagons  in  adequate  number.
 Mango  is  importan!,  in  view  of  the
 Perishabie  nature,  and  rice  is  impor-
 tant  because  it  is  the  main  food  of
 human  beings,  That  is  why  I  think
 the  Railway  Minister  will  be  more
 careful,  alert  and  cautious  in  allott-
 ing  wagons  in  Andhra  Pradesh  for
 these  commodities  as  well  as  for  other
 industries.

 Another  point  which  I  want  to
 bring  to  the  notice  of  the  Minister  is
 this.  They  have  s‘arted  one  p-oject
 called  the  DBK  project.  They  have
 fixed  the  headquarters  at  Visakha-
 patnam,  We  are  asking  for  a  separate
 zone  for  Andhra  Pradesh.  They  were
 only  replying  to  our  request  to  the
 effect  that  our  request  is  of  a  paroc-
 hial  nature.  But  whatever  may  be  the
 consideration,  the  southern  zone  is
 incurring  a  loss  of  90  per  cent  every
 year.  We  know  that,  and  that  zone
 has  become  very  unwieldy  and  uneco-
 nomic.  The  point  is,  we  are  asking
 that  it  may  be  made  into  a  smaller
 unit  so  that  efficiency  could  be  im-
 proved,

 As  I  said,  they  have  already  started
 2  project  called  the  DBK  project  for
 the  export  of  iron  ore  and  other  things
 from  Visakhapatnam.  Why  not  have
 another  separate  zone  and  cal)  it  the
 coasial  zone,  and  have  this  line  ex‘en-
 ded  from  Wa'tair  to  Suiurj  ia,  and
 on  the  west  up  to  Nagpur?  We  are
 making  this  request  only  from  the
 economic  point  of  view  and  not  on  a
 parochial  point  of  view.  I  think  the
 hon.  Minister  will  consider  the  points
 we  have  placed  before  him.

 I  know  the  administration  glso  is
 facing  many  difficulties.  Every  day,
 when  we  go  to  the  station,  we  find  so
 many  goods  trains  are  passing  there,
 and  of  course,  the  goods  trains  are
 given  much  preference.  Unless  the
 goods  train  passes,  the  passenger  train
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 is  not  allowed  to  come  to  the  station.
 We  are  not  bothering  about  the  pre-
 ference  being  given  to  the  goods
 trains;  that  is  also  important.  But
 there  is  so  much  congestion  on  this
 line.  So,  we  appeal  to  the  hon.  Minis-
 ter  to  consider  at  least  the  difficulties
 in  Andhra  Pradesh.  In  the  coastal
 area,  there  is  only  one  mail  train.  We
 are  asking  for  another  train,  because
 it  is  only  for  the  convenience  of  the
 public.  That  part  of  the  public  which
 accidentally  happens  to  be  Andhra
 shoulq  not  be  neglected  because  we
 are  pleading  for  them.  That  is  why  I
 request  the  Minister  to  consider  all
 these  points  and  try  to  have  another
 mail  train  from  Waltair  to  Madras.

 Mr,  Deputy-Speaker:  The  discus-
 sion  will  continue  tomorrow.

 Shri  Hem  Raj  (Kangra):  Will  these
 Members  who  have  not  been  afforded
 an  opportunity  to  speak  on  the  rail-
 way  budget  be  given  an  opportunity
 to  speak  in  the  debate  on  the  demanus
 for  grants  on  the  railways?

 Shri  S.  M,  Banerjee
 That  is  generally  done.

 (Kanpur):

 Mr.  Deputy-Speaker:  Surely  they
 will  have,  but  still  there  is  time  {for
 the  general  discussion  of  the  budget
 also.  When  the  hon.  Member's  turn
 came  he  was  found  absent.

 Shri  Hem  Raj:  My  name  was  not
 called.

 Mr.  Deputy-Speaker:  His  name  was
 not  called  deliberately  because  when  I
 proceeded  to  mention  the  names,  |
 found  all  of  them  absent.  What  could
 be  done?

 Shri  Hem  Raj:  Only  for  a  few
 minutes  we  get  out  ang  ‘hen  we
 return,

 Mr.  Deputy-Speaker:  Very  well.

 Shri  Bishwanath  Roy  (Salempur):
 From  the  very  beginning,  I  have  been
 waiting.
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 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEM-
 BERS'  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 SrVENTY-SEVENTH  REPORT

 Shri  Balasaheb  Patil  (Miraj):  I  beg
 to  move:

 “That  this  House  agrees  with
 the  Seventy-seventh  Report  of  the
 Committee  on  Private  Members’
 Bills  and  Resolutions  presented  to
 the  House  on  the  Ist  March,  1961."

 Mr,  Deputy-Speaker:  The  question
 is:

 “That  his  House  agrees  with  the
 Seventy-seventh  Report  of  the
 Committee  on  Private  Members
 Bills  and  Resolutions  presented  to
 the  House  on  the  Is!  March,  1961."

 The  motion  was  adopted.

 Shri  S.  M.  Banerjee  (Kanpur):
 May  I  submit  that  the  time  allotted
 for  the  resolution  of  Shrima!i  Parvathi
 Krishnan  is  only  one  and  a  half  hours.
 which  is  very  meagre  in  our  opinion.
 It  is  a  vast  subject.

 Mr.  Deputy-Speaker:  She  is  here,
 and  we  wil]  see  to  it  when  the  discus-
 sion  proceeds,

 RESOLUTION  RE:  PREVENTION  OF
 THE  USE  OF  PLACES  OF
 RELIGIOUS  WORSHIP  FOR  POLITI-

 CAL  PROPAGANDA—Contd.

 Mr,  Deputy-Speaker:  The  House
 will  now  resume  further  discussion  on
 the  following  resolution  moved  by
 Shri  Parulekar  on  the  I7h  February,
 1961:

 “This  House  is  of  opinion  that
 the  Government  should  bring  for-
 ward  suitable  legislation  to  pre-
 vent  the  use  of  places  of  religious
 worship  and  pilgrimage  for  poli-
 tical  propaganda  and  agitation”.

 Oul  of  two  hourg  allotted  for  discus-
 sion,  only  one  hour  and  eight  minutes
 have  been  taken  up.  Shri  Amjad  All
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 Shri  Amjad  Ali  (Dhubri):  Mr.
 Deputy-Speaker,  Sir,  I  have  read  the
 text  of  the  resolution  and  I  must  con-
 fess  that  I  have  some  difficulty  in
 unders:anding  the  resolution  itself.
 Apart  from  the  question  of  recom-
 mending  to  the  Government  that  a
 legislation  of  this  nature  should  be
 brought  in,  I  find  some  difficulty  in
 giving  effec  to  this  resolution.

 44.36  hrs.

 {Suri  Mutcuanp  Duse  in  the  Chair]

 The  Mover  has  brought  in  the  question
 of  religion  and  has  put  in  the  word
 ‘religious’.  Religion  has  as  a  matter  of
 fact  got  to  be  defined.  What  is  reli-
 gion.  And  what  is  the  place  of  reli-
 gious  worship?  Religion,  as  a  matter
 of  fac’,  is  only  a  way  of  life  and  cannot
 be  divorced  from  politics.  That  is  my
 idea  of  religion.  The  place  of  worship,
 where  worship  is  carried  on,  cannot
 also  be  a  secluded  place,  or  what  is
 called  g  sanctuary  or  a  secret  place.
 The  places  of  worship  is  be  such  that
 it  is  approachable  and  accessible  to  the
 public.

 The  other  point  is  about  pilgrimage.
 The  places  of  pilgrimage  are  alwuys
 public.  They  cannot  be  in
 a  private  place.  These  places  are  visit-
 ed  by  people  off  and  on.  They  are  not
 secret  places.  People  can  go  there  and
 should  go  there  at  any  time  they  like.

 Then,  the  resolution  uses  the  words
 “political  propaganda  and  agitation”.
 How  can  propaganda  be  carried  on
 Inside  places  of  religious  worship?
 That  also  is  not  clear  to  my  mind.  I
 I  donot  know  how  it  is  caried  in  aa-
 side  places  of  religious  worship.  Shri
 Ajit  Singh  Sarhadi  has  also  expressed
 a  doubt  about  the  precise  definition  of
 Political  purpose,  without  which  he
 says  we  cannot  go  further.  To  bring
 in  a  legislation  to  prevent  the  use  of
 the  places  of  religious  worship  for
 the  purpose  of  political  propaganda,
 we  should  know  what  is  the  precise
 meaning  of  politica]  purpose.  With-
 out  knowing  it,  obviously  it  is  not
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 possible  to  make  any  such  recomnien-
 dation  to  the  Government  for  brining
 in  a  legislation  of  this  nature.

 About  the  places  of  worship,  let  us
 take  a  place  of  worship  like  a  mosque
 or  a  church.  It  is  enjoined  by  the
 religion  of  Is]jam—it  ig  a  religious  pre-
 cept—that  every  Muslim  has  got  to  go
 for  a  congregational  prayer  five  times
 a  day.  I  think  that  in  the  case  of  chiur-
 ches  also,  there  is  such  a  provision.  if
 you  go  to  the  ‘mosque,  you  go  theie  fur
 worship,  and  when  it  is  enjoined  that
 you  have  got  to  go  to  a  congregational
 prayer  five  times  a  day,  you  have  got
 to  see  each  other;  when  we  have  to
 sev  each  other  and  mix  with  each
 other,  naturally  we  have  to  talk;  and
 that  talk  might  take  the  form  of  poli-
 tius.  Polit:es,  as  a  matter  of  fact,
 cannot  be  divorced,  as  I  said,  from
 Teligion.  You  can  talk  of  social  prob-
 lenus;  you  can  talk  all  other  things:
 and  if  that  thing  is  forbidden,  I  do
 not  think  any  place  of  religious  wor-
 ship  will  be  worth  resorting  to,  or
 whether  it  is  possible  to  go  to  a  mos-
 que  or  a  church.  When  you  go  to  a
 mosque,  you  say  your  prayers  §  in
 Arabic  over  the  Koran  and  the  Koran
 is  full  of  politics.  It  is  not  known  to
 my  hon.  friend,  Shri  Datar.

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Home  Affairs  (Shri  Datar):
 Why  does  he  say  I  do  not  know?  I
 have  read  the  Koran  myself.  Let  him
 not  impute  ignorance  to  me.

 Shri  Amjad  All:  I  am  not  imputing,
 but  as  he  is  smiling  at  me....

 Shri  Datar:  Smiling  does  not  import
 ignorance,

 Shri  Amjad  Ali:  I  am  glad  he  has
 read  the  Koran.  What  about  the
 Christian  churches?  In  churches,
 before  congregation,  some  sort  of  ad-
 monition  is  given;  some  sort  of  prea-
 ching  is  given.  it  may  be  an  exhor-
 tation  to  do  this  or  not  to  do  that.
 That  is  also  a  place  where  congrega-
 tional]  prayers  arr  held.
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 Of  course,  this  is  certain  that  a  place
 where  you  go  for  the  purpose  of  wor-
 ship  should  never  be  used  for  anti-
 State  activities  or  for  the  purpose  of
 attacking  somebody  from  there  and
 keeping  oneself  safe.  That  could  not
 be  the  intention  of  a  religious  place.
 If  somebody  is  bent  upon  doing  it,  if
 somebody  likes  that  he  should  commit
 some  crime  and  if  he  goes  and  hides
 himself  in  a  place  of  worship,  that  is
 to  be  forbidden.  For  that,  possibly
 the  common  law  is  quite  competent.
 The  Commion  law  is  there  to  forbid
 any  act  of  that  nature.

 To  be  very  precise  and  clear,  if  a
 man  commits  a  murder  and  if  he  goes
 to  a  place  of  worship,  he  has  to  be
 caugh,  and  arrested  in  the  same
 fashion  as  if  he  is  outside.  No  religion
 would  say  that  a  person  who  commits
 a  crime  and  at  the  same  time  goes  toa
 place  of  worship  should  be  allowed  to
 fo  unapprehended.

 The  mover  of  the  resolution  has  said:

 “The  main  issue  is  that  the
 Muslim  League  is  reborn.  It  is
 making  use  of  mosques  to  carry  on
 its  propaganda  to  strengthen  it-
 self  and  to  organise  itself.  Sir,  the
 mosque  which  is  a  place  of  wor-
 ship  and  a  sacred  place  for  the
 Muslims  should  not  be  allowed  to
 be  used  for  carrying  on  political
 propaganda.  There  are  open
 places.  There  are  the  maidans
 where  they  can  hold  their  meet-
 ings  and  preach  whatever  they
 like.  The  Christians  also  can  hold
 their  meetings  in  the  maidans.”

 He  wants  that  for  party  propaganda
 or  party  organisation,  these  people
 should  go  outside  the  mosque,  temple
 or  church.  Thet  is  true.  But  I  have
 my  doubt  as  to  whether  actually  these
 Places  of  worship  are  being  used  for
 that  purpose.  When  you  bring  in  a
 legislation  of  this  nature,  it  would  be
 dangerous  for  people  to  resort  to  these
 Places  of  worship.  It  will  simply
 mean  some  amount  of  hindrance  or
 Prohibition  for  going  to  the  religious
 places,

 of  Places  of  Religious
 worship  for  Political

 I  believe  unless  the  purport  of  this
 resolution  is  perfectly  made  clear,  we
 shall  have  difficulty  in  accepting  it.
 Before  that,  I  should  also  say  that  the
 definitions  of  the  words  about  which  I
 have  expressed  my  doubt  may  also
 be  given  precisely  and  clearly.

 Shri  D.  C,  Sharma:  (Gurdaspur):
 Mr.  Chairman,  Sir,  this  is  one  of  those
 discussions  to  which  everyone  of  us
 has  listened  with  the  utmost  attention
 and  the  utmost  searching  of  our  hearts.
 While  I  have  been  listening  to  the
 speeches  on  the  floor  of  the  House,  I
 have  asked  myself  if  I  had  been  guilty
 in  any  way  of  using  a  place  of  public
 worship  or  a  place  of  pilgrimage  for
 any  kind  of  political  propaganda  or
 political  agitation.  Have  my  friends
 also  been  involved  in  anything  of  this
 kind?  I  think  the  answer  to  these
 questions  cannot  be  given  very  easily.

 The  history  of  the  world  shows  that
 the  mixing  of  religion  and  politics  has
 been  one  of  the  banes  of  humanity
 and  has  been  something  which  has  put
 the  clock  of  social  and  all  kinds  of
 progress  back.  Wars  have  been  fought
 between  Christianity  and  Islam.  We
 know  about  the  Crusades.  Also,  we
 know  about  the  Spanish  Inquisition.
 It  was  nothing  but  politics  sanctified
 by  religion  or  politics  degraded  in
 some  ways  by  mixing  it  with  religious
 sentiment.

 One  need  not  go  to  the  other  coun-
 tries  of  the  world.  In  our  own  coun-
 try  you  find  so  many  examples  of  the
 great  harm  that  has  been  done  by
 those  persons  who  have  tried  to  make
 an  amalgam  of  religion  and  politics.
 Our  temples  are  sometimes  used  for
 this  purpose.  There  are  some  persons
 who  make  men  and  women  take  a  re-
 ligious  vow  in  temples  that  they
 would  not  vote  for  a  particular  mem-
 ber  of  a  particular  political  party.
 There  are  some  places  of  worship  for
 other  religion«  where  hatred  is  preach-
 ed,  where  subversion  of  the  legally
 constituted  Government  ig  preached,
 where  persons  who  have  committed
 crimes  are  harboured.  This  is  what
 is  happening.
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 [Shri  D.  C,  Sharma]

 I  have  some  experience  of  the  mos-
 ques  also.  49  come  from  a_  village
 where  75  per  cent  of  the  inhabitants
 were  Muslim.  I  read  in  a  class  where
 there  were  three  Hindus  and  six  Mus-
 lims.  I  know  something  about  mos-
 ques  also  and  I  know  something  about
 temples,  gurdwaras  and  churches.  I|
 would  say  that  all  these  places  of
 worship  have  been  at  one  time  or
 other  made  use  of  for  carrying  on
 political  agitation  and  political  propa-
 ganda  every  now  and  then.  Now  a
 friend  of  ming  asks  what  is  po.itics?
 What  is  religion?  What  is  political
 propuganda?  What  is  political  agita-
 tion?  Now,  I  do  not  understand  what
 i;  meant  by  these  questions.  What  is
 politics?  Politics  is  this:  when  you
 say  to  people  that  you  will  not  try
 to  learn  a  particular  language,  that  is
 politics,  and  you  say  that  after  rous-
 ing  their  passions.  Politics  is  the
 game  of  arousing  your  passions,  is  the
 game  of  awakening  your  prejudices,  is
 the  game  of  inflaming  your  hate,  is
 the  game  of  doing  those  things  which
 do  not  promote  good  social  relations.
 Of  course,  I  am  talking  of  politics  in
 the  negative  sense.  And  when  we  say
 that  a  place  of  worship  should  not  be
 used  as  a  place  of  political  propaganda,
 it  means  that  this  place  should  not  be
 used  for  that  kind  of  propaganda  which
 scts  one  community  against  another,
 one  group  against  another,  which  is
 negative  and  which  is  all  subversive
 of  law  and  order.  I  would  say  this
 about  politics.

 What  is  political  agitation?  Is  it
 strange  that  in  the  year  96l  some
 Members  of  Lok  Sabha  cannot  under-
 stand  what  is  political  agitation.  Poli-
 tical  agitation  is  all  around  us.  It
 used  to  come  to  the  very  door  of  our
 Parliament.  Of  course,  now  our
 worthy  Speaker  has  defined  the  pre-
 cincts  of  Parliament  and,  therefore,  it
 is  kept  at  some  distance.  Political
 agitation  is  the  achievement  of  certain
 ends,  desirable  or  undesirable,  by
 means  of  demonstrations  and  other
 things;  but  those  ends  are  such  as  are
 not  conducive  to  collective  welfare.
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 Therefore,  when  we  talk  of  politics
 we  distinguish  between  politics  of  col-
 lective  welfare  and  politics  of  section-
 a]  welfare,  politics  which  will  set  one
 section  against  another,  one  group
 against  another.  Therefore,  I  think
 that  politics  are  what  they  are.

 When  I  read  the  history  of  the
 world  I  find  that  politics  has  been
 uscd  40  mean  many  things.  But  the
 politics  of  social  welfare,  tne  politics  of
 human  good,  the  politics  of  the  ameli-
 oration  of  humanity  is  one  thing  when
 it  is  based  upon  the  will  of  the  people,
 collective  will  of  the  people  and  poli-
 tics  which  aims  at  dividing  जाए  group
 from  another  group  is  another  thing.
 Therefore,  when  we  talk  of  political
 propaganda  and  when  we  talk  of  poli-
 tical  agitation  We  use  these  words  in
 the  sense  in  which  everybody  under-
 stands  them,  in  the  sense  in  which
 everybody  thinks  them  to  be  undesi-
 rable,  in  the  sense  in  which  everybody
 thinks  them  to  be  unsocial  and  even
 illegal  and  unconstitutional.

 Our  country  enjoys  fundamental
 rights.  Every  citizen  enjoys  funda-
 mental  rights  and  everyone  has  the
 right  to  propagate  his  opinion,  of
 whatever  kind  it  may  be.  Everyone
 has  that  right.  Freedom  of  opinion
 and  freedom  of  expression  are  the
 birth-right  of  every  citizen  of  India.
 There  is  no  doubt  about  it.  It  is  my
 birth-right  even  to  preach  my  reli-
 gicn.  It  may  not  be  so  in  some  other
 countries  of  the  world  but  it  is  there
 ir,  my  country.  But  I  would  say  very
 respectfully  that  this  right,  this  abs-
 tract  right,  is  subject  to  certain  safe-
 guards  and  in  the  moment  of  propa-
 ganda  and  in  the  moment  of  agitation
 we  forget  these  safeguards.  There-
 fore,  the  time  has  come  when  we
 should  be  able  to  say  to  the  world  and
 to  our  countrymen  that  they  should
 not  mix  religion  with  politics.

 After  all,  there  are  so  many  places
 where  you  can  carry  on  political  pro-
 paganda.  There  are  so  many  centres
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 from  which  you  can  launch  political
 ag  tation.  Nobody  prevents  you  from
 doing  that.  But  I  ask  you:  Why  do
 you  soi]  these  holy  places  of  worship
 by  carrying  on  things  like  that  there?
 Sir,  an  English  statesman  said—of
 course,  I  do  not  believe  him  fully—
 that  politics  js  dirty.  Politics  may  or
 may  not  be  dirty,  but  there  is  no  hu-
 man  being  on  this  earth  who  has  not
 stated  that  religion  is  sacred,  places
 of  worship  are  sacred.  Whether  it  is
 a  mosqu:  or  a  gurdwara,  an  Arya-
 samaj  Mandir  or  anything  else,  you
 bring  something  that  is  not  very  very
 ennobling  always  to  the  precincts  of
 these  place,  of  worship  when  you  do
 political  propaganda  there.  I  think
 that  wll  not  be  a  very  wise  thing  to
 do.

 Shri  Parulekar  has  not  asked  for
 something  impossible.  Of  course,  I
 have  seen  on  che  floor  of  this  House
 that  somebody  has  been  blaming
 Sikhs.  somcbody  has  been  blaming
 Muslims,  Hindus,  Roman  Catholics  ete.
 I  do  not  want  to  blame  anybody,  I
 say  that  we  are  all  guilty  in  that  sense
 in  one  way  or  the  other.  Therefore,
 Shri  Parulekar  has  asked  one  thing
 which  is  very  simple,  and  it  is  this:
 that  Government  should  bring  forward
 suitable  legislation.  A  friend  of  minc
 said  here  that  it  is  riddled  with  difi-
 culties.  This  is  not  the  only  legisla-
 tion  which  is  be  set  with  difficulties.
 A  legislation  is  not  a  steam-roller
 which  passes  over  every  difficulty.
 Every  legislation  brings  in  its  wake  so
 Many  problems.  But  it  is  for  the
 Government  to  solve  these  problems.

 Now  I  would  request  the  House
 Minister  not  to  shirk  this  problem,
 no,  to  turn  his  face  against  the  prob-
 lcm.  Government  must  do  something.
 Otherwise,  we  will  have  so  many
 Jubalpores.  so  many  this  and  that,  We
 will  have  so  many  things  of  which  we
 do  not  approve.  I  would  request  him,
 therefore,  to  say  “Yes”  to  this  resolu-
 tion.  If  the  secular  character  of  our
 State  is  to  be  saved,  if  the  secular
 nature  of  our  Constitution  is  to  be
 saved,  if  democracy  is  to  take  root  in
 this  country,  I  think  religion  should  be
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 in  one  place  and  politics  should  be  in
 another  place.  When  I  go  to  a  place
 of  worship  I  should  bow  my  head.
 But  when  I  go  to  a  place  where  poli-
 tics  is  being  discussed,  I  can  do  so  in
 a  different  mood.  Therefore,  sanctity
 should  be  kept  apart  from  politics,
 wich  is  not  always  a  game  of  sancity.

 5  hrs.

 Shri  Tyagi  (Dehra  Dun):  Sir,  I  am
 opposed  to  this  Resolution  not  because
 of  the  spirit  of  it  but  because  I  feel
 that  it  would  be  a  blunder  to  enact
 such  sort  of  a  law  to  prohibit  discus-
 sion  of  politics  here  or  there.

 An  Hon.  Member:  Why?

 Shri  Tyagi:  Religions  have  actully
 given  birth  to  politics.  Centuries  ago
 there  was  no  politics  and  religion  was
 politics.  All  countricg  and  all  nations
 have  been  built  basically  on  the  con-
 ception  of  one  religion  or  the  other.

 Shri  Hem  Raj  (Kangra):  Does  it
 fit  in  with  the  present  circumstances
 in  a  secular  democracy?

 Shri  Tyagi:  I  do  not  want  to  be
 disturbed,  Therefore  I  refuse  to  in-
 dulge  in  any  sort  of  clarifications,  I
 have  my  own  views,  He  might  please
 express  his.

 Why  enact  a  law  whereby  religious
 places  may  not  be  used  for  politics
 or  for  propaganda?  I  say  let  us  be
 introspective  and  see  what  we  politi-
 cians  have  done,  Factually  speaking,
 I  hang  my  head  in  shame  to  acknowl-
 edge  today  that  the  politicians  of  my
 age  have  not  reality  delivered  the
 goods,  Let  us  look  into  our  own  faults.
 Why  criticise  others?  What  are  we
 doing?  I  belong  to  a  party  which  is
 proud  of  its  achievements.  I  myself,
 as  a  member  of  this  party,  am  proud
 of  the  basis,  the  principles  and  the
 ethic  of  my  party.  I  think  I  can  fight
 all  religious  bigotry  and  everything  if
 it  is  needed  and  if  I  am  on  the  right
 path.  Only,  let  me  be  positive.  sure
 and  self-confident  about  the  righte-
 ousness  of  the  steps  that  my  party
 takes.  I]  am  not  afraid  of  any  religi-
 ous  organisation  or  group.  Let  them
 do  anything  they  choose.  I  am  not
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 afraid  because  the  ultimate  judge
 between  me  and  religious  groups  will
 be  the  electorate—adult  franchise.
 ‘They  will  decide  as  to  what  my
 achievements  are,  whether  I  am  on  the
 right  path  or  not,  Therefore  a  conspi-
 racy,  unless  it  is  for  any  criminal  act,
 is  not  objectionable  to  me.  Let  them
 go  on  having  any  type  of  gossip  or
 Propaganda  against  my  party.  I  am
 not  afraid  of  it.  Why  are  other  parties
 afraid,  I  do  not  know?

 Politicians  of  today,  I  must  say,  have
 reduced  themsclves  to  a  tribe  of  para-
 sites  living  mostly  on  their  pay  which
 is  drawn  from  the  exchequer.  Because
 there  are  positions  of  vantage  and  of
 profit  achieved  in  politics,  we  cling  to
 politics,  If  the  politics  of  India  were
 to  be  cured  of  all  this,  the  only  thing
 would  be  that  principles  must  be  the
 first  concern  of  political  parties  and
 persons  afterwards.  So  long  as  politics
 remain;  an  avenue  and  a  source  of
 living  to  people  who  have  nothing  else
 to  fall  back  upon  they  must  come  into
 politics  and  create  difficulties.  Party
 jealousies  will  go  on  if  the  principles
 are  foregotten.  On  the  basis  of  diffe-
 rence  of  principles  two  people,  belong-
 ing  to  different  parties,  can  amicably
 discuss  matters  between  themselves.
 They  can  go  on  discussing  and  even
 heated  discussion  would  be  had  but
 their  personal  relations  will  remain
 quite  intact,

 Now  what  happens  is  that  it  is  not
 only  party  rivalries,  but—it  is  a  matter
 of  shame  really—within  political  par-
 ties  in  India  there  are  groups  working.
 That  is  the  pass  we  have  brought  poli-
 tic:  to.  We  have  brought  politics
 to  such  a  pass.  If  politics  were  to
 abide  by  principles  alone,  such  type  of
 things  will  never  happen.  I  would
 therefore  suggest  that  we  politicians
 must  look  into  ourselves  introspective-
 ly  and  see  if  there  is  something  wrong
 with  us.  I  would  suggest  that  parties
 themse'ves  just  give  a  curative  treat-
 ment  to  themselves,  They  must  see
 that  all  persons  who  join  their  party
 do  not  join  it  just  for  the  sake  of  pay,
 pensions  and  things  like  that,  but  they
 join  it  for  its  principles  and  that  they
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 have  something  to  fall  back  upon  or
 are  employing  themselves  in  some  pro-
 ductive  activity  so  that  they  can  pro-
 duce  wealth,  I  could  understand  such
 persons  coming  and  participating  in
 politics.

 Now  it  is  said  that  religious  groups
 are  having  political  propaganda,  We
 ourselves  had  it  in  the  British  days
 when  we  wanted  to  oust  the  British.
 All  these  gurudwaras  were  used  by  us
 for  political  propaganda,  During  the
 days  of  khilafat  all  these  mosques
 were  used  for  political  propaganda.
 Why  did  my  hon.  friend  not  resent  this
 then?  After  all,  there  is  no  harm  in
 this  if  politics  is  good.  Unless  politics
 is  bad,  why  are  we  afraid?  I  think
 my  party  is  not  afraid  of  any  propa-
 ganda.  Let  anybody  have  any  pro-
 Paganda  in  any  house,  church  or  any
 religious  place.  What  does  it  matter
 to  me?  After  all,  ultimately  the  mat-
 ter  will  go  before  the  electorate  and
 the  forum  of  the  electorate  will  de-
 cide,  I  shall  put  my  cards  before  the
 voters  and  they  will  put  theirs.  So,  I
 do  not  think  that  we  should  enact  such
 a  law.

 A  few  more  words  and  I  finish.
 Factually  speaking,  the  situation  has
 arisen  not  because  of  any  innovation
 in  religious  institut'ons,  They  have
 been  having  this  type  of  propaganda
 since  times  immemorial.  Now  the
 question  has  come  up  because  of  our
 own  timidness  and  our  own  weakness.
 IT  want  my  hon,  friend  to  explain  to
 this  House  as  to  what  it  is  and  how  he
 is  compromising  with  law,  Factually
 speaking,  the  position  of  law  and  order
 itself  is  going  down,  Let  us  confess
 it.  The  whole  nation  knows  it.  If  we
 do  not  open  our  eyes,  it  is  our  fault
 and  not  the  fault  of  the  people.  How
 do  you  adjust  yourself  and  how  do  you
 justify  yourself?

 In  reply  to  a  question  of  mine  on
 the  27th  February  the  hon.  Home  Min-
 ister  replied:

 “A  number  of  warrants  of  arrest
 were  issued  against  Shri  Richhpal
 Singh  during  the  last  eight  months
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 which  could  not  be  executed  as
 he  had  taken  shelter  in  Guru-
 dwara  Sisganj.  The  first  of  these
 warrants  ig  dated  l8th  June,  1960.
 He  has,  however,  since  surrender-
 ed  himself  to  the  Police  on  the
 22nd  February,  96l.”

 For  eight  months  like  a  timid,  small
 petty  officer  you  have  been  peeping
 here  and  there  for  a  man  against
 whom  there  are  so  many  warrants!
 What  for?  Because  you  want  to  be
 popular  with  certain  people.  How
 does  a  gurudwara  come  in  your  way?
 It  means—I  am  ashamed  to  confess
 it—that  the  Government  by  its  own
 actions  in  an  indirect  manner  has  an-
 nounced  in  so  many  words  that  any
 murderer  can  go  and  take  shelter  in
 a  gurudwara  and  nobody  wil]  touch
 him.  If  gurudwaras  are  given  this
 privileged  position,  you  will  create
 thousands  of  places—all  the  mosques
 and  temples  and  thousands  of  other
 places—unless  you  retrace  from  it
 You  yourself  have  in  a  way  officially
 announced  now  that  if  any  murderer
 or  any  criminal  takes  shelter  in  a
 gurudwara  or  in  a  place  used  for  reli-
 gious  prayers  etc.,  he  is  protected  and
 he  cannot  be  arrested.  So  your  writ
 does  not  run  there.  It  means  to  say
 that  you  can  got  a  man  arrested  in
 Iran  because  of  our  relations  with
 that  foreign  country  or  in  Tibet—of
 course,  not  now—but  in  Ceylon  or
 other  countries,  but  not  in  a  guru-
 dwara  in  India,

 Shri  Chintamoni  Panigrahi  (Puri):
 Does  a  gurudwara  give  protection  to
 murderers?

 Shri  Tyagi:  I  think,  yes  because
 warrants  are  not  served  there,  But  I
 never  said  that  gurudwaras  are  giving
 protection,  Because  you  are  afraid  of
 entering  a  gurudwara—you  have  vol-
 intarily  refused  to  enter—it  means

 that  you  are  afraid  of  becoming  un-
 popular  with  the  gurudwara  people.
 These  actions  of  the  Government  have
 brought  things  to  such  a  pass.  Let
 the  Treasury  Benches  therefore  look
 intg  their  own  heart  and  see  if  it  is
 not  they  who  are  at  fault  If  law  is
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 applied  uniformly  all  over  the  coun-
 try,  irrespective  of  the  fact  whether
 it  is  a  religious  or  an  irreligious  place,
 people  will  not  use  these  places  for
 such  purposes,  Because  you  yourself
 have  voluntarily  withdrawn  from  re-
 ligious  places,  they  know  that  it  is

 a  place  where  anybody,  even  a  crimi-
 nal,  can  take  shelter.  It  is  like  a
 fortress  of  an  enemy.  If  you  treat
 them  like  sanctuaries,  you  yourself
 create  trouble.  During  the  British
 days  I  had  never  heard  of  any  religi-
 ous  place  being  used  for  eight  or  nine
 months  as  a  protection  house  for  cri-
 minals  against  whom  there  were  war-
 rants,  So  you  yourself  have:  volun-
 teecred  to  withdraw  Government  of
 India's  control  from  those  places.

 Shri  १,  P.  Navar  (Quilon):  On  a
 point  of  order,  Sir.  I  have  been  very
 patiently  hearing  the  hon,  Member  re-
 peatedly  referring  to  the  Chair.  I
 thought  even  in  his  misplaced  enthu-
 siasm  he  ought  not  to  do  so,  because
 it  is  a  most  regrettable  reflection  on
 the  Chair  when  he  says  “You  have
 ordered  this”  or  “You  have  done  this”.

 Shri  Tyagi:  The  Chair  is  magna-
 nimous.  The  Chair  is  the  representa-
 tive  of  the  whole  House.  The  right
 side  of  the  Chair  are  the  Treasury
 Benches  (Interruption).

 My  point  is  that  the  best  cure  does
 not  lie  in  enacting  lawa.  Your  fatwas
 will  not  go  as  a  writ
 That  because  you  have  made  a  state-
 ment  in  the  press,  therefore  the  wholr
 country  would  be  charmed  into  it,  ls
 wrong.

 So  what  I  suggest  in  this.  An  enact-
 ment  here  is  all  right.  But  what  about
 the  arrests?  There  is  already  law
 which  has  never  exempted  gurdwaras.
 If  the  Government  does  not  arrest  a
 criminal  from  a  gurdwara,  then  you
 yourself  have  created  a  place  where
 anything  could  go  on  without  ॥  check.
 Therefore,  an  Act  will  be  useless  for
 the  purpose.  80  I  oppose  this  resolu-
 tion.

 Shri  V.  P.  Nayar:  A  mghly  objec-
 tionable  reflection  on  the  Chair!
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 शी  पद्म  देव  (चम्बा)  :  सभापति  जी,
 अपने  देश  में  बहुत  से  महान  व्यक्ति  पैदा  हुए
 हैं

 धभापति  सहोदय  :  मेहरबानी  करके

 पांच  मिनट  ही  बोलिएगा  ।

 श्री  पदम  देव  :  उन  व्यक्तियों  का  जो

 विचार  था  वह  सदा  मानवता  परक  रहा  और

 इसी  लिए  इस  देश  के  श्रन्दर  संसार  के  जितने

 महान  विचारक  हुए  हैं  उन  सब  के  विचारों

 के  लिये  स्थान  मिला  ।  उन्होंने  प्रपने  विचारों

 का  प्रचार  इस  देश  के  भ्रन्दर  किया  ।  लेकिन

 झाज  परिस्थिति  बदल  गयी  है  भ्रौर  झाज  का

 जो  धर्म  है  वह  हो  गया  है  रोटी  चर्म  1

 यावज्जीवेत  सुखं  जीवेत्‌  ऋणां  कृत्वा

 घृतं  पिवेत्‌  ।

 भस्मीमूतस्य  देहस्य  पुनरागमनं  कुतः  ॥।

 जब  तक  जियो  सुख  से  जियो,  डाका  मार  कर

 ची  पियो,  फिर  यह  जिस्म  मिलने  वाला  नहीं

 है।  जब  ये  बातें  भा  गयीं  देश  के  भ्रन्दर  भौर

 नाना  प्रकार  के  राजनीतिक  दल  पैदा  हो  गये,
 हो  ये  राजनीतिक  हमारे  इन  धर्म  स्थानों  को,

 पूजा  के  स्थानों  को  जो  हमारा  जीवन  उत्कृष्ट
 बनाने  के  स्थान  थे  उनको  सारे  के  सारों  को

 इस  दिएा  में  बढ़ाते  जा  रहे  हैं,  कभी  कास्टीज्म

 के  लाम  से,  बिरादरी  के  नाम  से  या  किसी

 झौर  नाम  से  ।  इस  देश  के  प्रन्दर  सारी  दुनिया  के

 मजहनों  को  स्थान  मिला  भौर  सब  के  धर्म  स्थान

 यहां  हैं  भ्ौर  उनके  पृथक  पृथक  मन्दिर  प्ादि
 बने  हैं।  लेकिन  इस  विचारधारा  का  परिणाम

 यह  हो  रहा  है  कि  इस  देश  में  राष्ट्रीयता  को
 कमजोर  किया  जा  रहा  है  क्‍योंकि  भिन्न  भिन्न
 विचार  के  लोग  भिन्न  भिन्न  दिशाओं  में  लोगों

 को  ले  जाना  चाहते  हैं  7  इसी  का  परिणाम
 झापने  देखा  जबलपुर  में  भौर  पीछे  पंजाब  में
 are  ये  धामिक  स्थान  जो  कि  मानवता  को
 ऊंचा  उठाने  के  सिये  थे  लड़ाई  झगड़ों  का  स्थान
 बने  हुए  हैं  धौर  कातिल  झौर  बुरे  लोगों  को

 छिपाने  के  स्थान  बने  हुए  हैं  ।
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 यहां  पर  कहा  गया  कि  धर्म  में  राजनीति
 का  भी  स्थान  है  1  मैं  मानता  हूं  कि  है,  लेकिन

 वहां  तक  जहां  तक  कि  संसार  में  मानवता  को
 फैलाया  जाए।  श्राप  ईसाई  धर्म  को  ले  लीजिए

 महात्मा  ईसा  ने  कहा  था  कि  अगर  कोई  तुम्हारे
 एक  गाल  पर  थप्पड़  मारे  तो  दूसरा  गाल  भी
 उसकी  तरफ  कर  दो  ।  उनका  मतलब  था  कि

 संसार  में  शान्ति  और  एकता  बढ़े  -  मुहम्मद
 सहाब  ने  कहा  कि  संमार  में  एक  ही  खुदा  हैं
 शर  हम  उसके  बच्चे  हैं।  वह  चाहते  थे  कि
 संसार  में  भ्रातुमाव  पैदा  हो  ।  हिन्दुस्तान  में
 प्रौर  भी  जितने  धर्म  हैं  उन्होंने  भगवान  को

 एक  माना  है  और  यह  माना  है  कि  हम  सब
 उमके  पुत्र  हैं  1  तो  जहां  तक  धर्म  का  सम्बन्ध  है
 उसका  उद्देश्य  तो  संसार  में  एकता  लाना,
 संसार  में  भातृुभाव  पैदा  करना  प्रौर
 लोगों  में  समानता  लाना  था।  लेकिन

 झाज  का  धर्म  तो  रोटी  धर्म  हों  गया  है,
 रोटी  मिले,  श्राज  मानवता  का  कोई
 प्रदन  नहीं  है  |  चाहे  किसो  का  गला  काट  कर

 मिले,  किसो  तरह  रोटी  मिले  ।  जब  इस  किस्म
 की  विचार  धारा  देश  में  है  तभी  धर्म  का  नाम
 लेकर  लोगों  को  उकसाया  जाता  है  झौर

 भड़काया  जाता  है शौर  देश  की  एकता  को

 कमजोर  किया  जाता  है  t  में  समझता  हूं  कि

 यह  बड़ी  भयावह  स्थिति  हैं।  अगर  इसके
 सम्बन्ध  में  देश  के  अन्दर  कोई  विशेष  पग

 नहीं  उठाया  गया  तो  इस  देश  के  प्रन्दर  जो

 राष्ट्रीय  एकता  है  वह  समाप्त  हो  जायेगी  ।
 में  नहीं  समझता  कि  इस  समय  किसी  किस्म

 का  विधान  बनाया  जा  सकता  है  या  कानून
 बनाया  जा  सकता  है  लेकिन  में  यह  महसूस
 करता  हूं  कि  झगर  इस  दिया  में  कदम  नहीं
 उठाया  गया  तो  इस  देश  की  राष्ट्रीय  एकता
 समाप्त  हो  जायेगी  ।

 हिन्दुस्तान  में  पहले  भी  जहां  तक  धर्म

 का  प्रदन  है,  पूरी  स्वतंत्रता  थी  अपने  धर्म  का

 प्रचार  करने  की  ौर  भपना  झपना  धर्म

 मानने  की  ।  सेकिनत  जहां  तक  राष्ट्रीयता  का
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 सम्बन्ध  है  उसमें  धर्म  किसी  भी  रूप  में  दखल

 महीं  दे  सकता  ।  प्रगर  किसी  धर्म  स्थान  का

 राष्ट्रीयताी  को  भंग  करने  के  लिए  उपयोग

 किया  जाता  है  तो  में  समझता  हूं  कि  इस  दिशा
 में  कड़ा  कदम  उठाना  चाहिए  भौर  इसकी
 रोकथाम  करने  के  लिए  जितना  भी  प्रयत्न

 हो  सके  करना  चाहिए  |

 प्रस्तावक  महोदय  जो  प्रस्ताव  लाये  हैं
 उनका  विचार  बहुत  शुभ  है।  में  नहीं  जानता

 कि  उसके  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्‍या  नीति  है
 क्योंकि  प्रगर  श्ाज  इसके  लिए  कानून  बन

 गया  तो  लोग  प्रोपेगेंडा  करेंगे  कि  सरकार
 धर्म  में  दखल  देती  है  क्योंकि  झाज  लोग  इस
 प्रकार  का  प्रोपेगेंडा  करना  झपना  धर्म  समझते

 हैं  ।  इसलिए  दोनों  बातों  को  सोचना  होगा  ।

 लेकिन  राष्ट्रीय  एकता  के  हित  में  इन  धर्म

 स्थानों  का  दुरुपयोग  रोका  जाना  बहुत
 जरूरी  है  ।

 Some  Hon.  Members  rose—

 Mr.  Chairman:  I  do  not  know  whe-
 ther  it  will  be  possible  to  give  time.

 Shri  Achar  (Mangalore):  If  the
 time-limit  is  reduced  to  five  minutes
 to  each  Member,  then  everybody  will
 have  a  chance.

 An  Hon.  Member:  The  time  may  be
 extended.

 Mr,  Chairman:  Is  it  the  desire  of  the
 House  that  the  time  for  this  may  be
 extended?

 Some  Hon.  Members:  Yes.
 Mr.  Chairman:  Very  well,  the  time

 for  this  will  be  extended  by  half  an
 hour.

 Shri  Daulta.

 ft  wo  fao  बौलता  (झज्जर)  :  जनाव

 बैयरमैन  साहब,  यह  प्रस्ताव  जो  श्री  वरूलेकर  ने

 हाउस  में  रखा  है  निहायत  ही  जरूरी  प्रस्ताव

 है  ।  मेरी  ख्वाहिण  तो  यह  थी  कि  गवर्ममेंट

 श्ल्द  इस  के  बारे  में  कोई  इनीशिएटिंव  मेती  ।

 लेकिन  यह  रिजोल्यूकन  निहायत  ही  जकरी  है,
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 जो  पहले  राज्य  सभा  में  भी  पेश  हुआ  भौर  प्रव
 इस  हाउस  में  पेश  हुआ  है  |  झगर  इस  रिजों-

 ल्यूशन  की  तरफ  गवर्नमेंट  ने  ध्यान  न  दिया  भौर
 इस  हाउस  ने  ध्यान  न  दिलाया,  तो  मेरी
 वानिग  है,  जो  कि  एक  साल  पहले  भी  मैंने
 अपनी  स्पीच  में  दी  थी,  कि  भ्रापकी  डिमाक्रेसी
 झौर  प्रापकी  जम्हूरियत  फेल  हो  जायेगी  ।

 जब  केरल  में  मन्दिर,  मस्जिदों  धौर
 गिरजों  को  सयासी  मतलब  के  लिए  इस्तेमाल
 किया  गया  उस  वक्‍त  वह  एजीटेशन  एक  कानून
 से  बनी  हुई  सरकार  को  हटाने  के  लिए  चलाया
 गया  था  1  उसके  लिए  हाउस  में  कहा  गया  था
 कि  वहू  मास  प्रपसर्ज  है।  में  ने  उस  वक्‍त  भी
 वानिग  दी  थी  भौर  कहा  था  कि  श्राप  चाहे
 पोलीटिकल  'रीजन्स  की  वजह  से  इसको  मास
 अपसर्ज  कह  दें  लेकिन  मंदिरों,  मस्जिदों  भौर
 गिरजों  के  इस  तरह  के  इस्तैमाल  की  हृजाजत
 देकर  धाप  तमाम  कांस्टीट्यूशन  भ्रौर  डिमाकेसी
 को  खत्म  कर  रहे  हैं  .  मैं  ने एक  साल  पहले
 कहा  था  कि  मेरी  स्टेट  पंजाब  जो  हिन्दुस्तान
 के  दूसरे  कोने  पर  है  उसको  केरल  की  गलतियों
 की  कीमत  देनी  पड़ेगी।  'ापने  देखा  कि  रूलिंग

 पार्टी,  कांग्रेस  गवर्नमेंट  रिछपाल  सिंह  को

 गिरफ्तार  नहीं  कर  सकती  ।  यूं  कि  उसने

 केरल  में  हिमाकत  धौर  गलतियां  कीं  भौर

 एक  खास  पालिसी  प्रश्तियार  की  |  दो  तरह
 की  पालिसी  सेंट्रल  गवर्नमेंट  नहीं  चला  सकती  ।

 ला  ला  है,  वह  केरल  शौर  पंजाब  के  लिए

 एक  है  1  झगर  केरल  में  मन्दिरों,  मस्जियों  को

 धौर  गिरजाधथरों  को  एजीटेशन  चलाने  के  लिए
 झौर  लोगों  को  लड़ाने  के  लिए  इस्तेमाल  किया
 जा  सकता  है  तो  वही  चीज  पंजाब  में  भी
 अलेगी  भौर  शाप  गुरुद्वारों  में  भुस  नहीं  सकते  ।

 चाहे  मन्दिर  हो,  या  मस्जिद  हो,  या  कम्थुनिस्ट
 पार्टी  हो  या  कांग्रेस  पार्टी  हो  या  हिस्दू  महा  समा

 हो,  सब  के  लिए  कॉस्टीट्युपन  फंडामेंटल  है  ।

 सब  के  लिए  एक  कानून  है  |  झगर  शाप  यहां
 बैठ  कर  एक  कानबेशन  बनाते  हैं  तो  वह  भापको

 पंजाब  में  भी  फोलो  करना  होगा  |
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 [श्री  yo  fao  दौलता]

 वक्‍त  कम  है  हसलिए  में  ज्यादा  चीजों  में

 जाना  नहीं  चाहता  t  पालिटिक्स  को  सब

 समझते  हैं  प्रोर  रिलीजन  को  भी  सब  जानते

 हैं  ।  रिलीजन  बहू  चीज  है  जो  इन्सान  के  लिए

 है  ।  स।इकालाजिस्ट  कहते  हैं  कि  बहुत  से

 इंस्टिक्ट  हैं  in  हुर  इंस्टिक्ट  एक  इंसान  को  दूसरे
 इंसान  से  लड़ाता  है,  सेक्‍स  लडाता  है,  हंगर,
 लड़ाता  है,  हुकूमत  में  एम्बीशन  फार  पावर

 लड़ाता  है।  रिलोजन  का  ही  तो  ऐसा  इंस्टिक्ट

 है  जो  इन्सान  को  मुहब्बत  करना  सिलाता  है,
 प्रेम  करना  सिश्लाता  है।  लेकिन  जब  इबादत-

 गाहों  को  भी  लोग  लड़ाने  के  लिए  इस्तेमाल
 करने  लगें  तो  समझना  चाहिए  कि  पालिटिक्स

 मजहब  पर  सवार  हुई  चलो  जा  रहो  हैं  I  इसमें
 कोई  सम्बा  चोड़ा  फिलासाफिकल  डिसफशन

 करने  को  जरूरत  नहीं  है  |  बे  लोग  जो  प्राज

 पालिटिक्स  को  हबादतगाहों  में  ले  जाते  हैं
 वे  मेरे  फंडामेंटल  राहट  पर  छापा  मारते  हैं  1

 जो  लोग  परमात्मा  का  नाम  लेने  के  बजाये

 हवादतगाहों  में  मेरा  या  किसी  पोश्तीटिकल
 लीडर  का  सस्‍लोगन  बोलते  हैं,  ब  लोग  मजहूबी
 फंझमेंटल  राइट  पर  छापा  मारते  हैं  सवर्नमेंट

 को  कानून  लाना  चाहिए  भौर  इस  चीज  को

 बयाना  चाहिए  ।  जो  लोग  मंदिलों  में  भौर

 इवाद  तगाहों  में  जायें  वे  परमात्मा  की  जे  बोलें

 इन  लोगों  की  नहीं  ।

 एक  सवाल  झोर  है  1  इसको  मेरे  लायक

 दोस्त  मे  उठाया  था  पिछले  ६  महीने  से
 सेक्शन  १४४  प्राबसोलीट हो  कर  रह  गया  है।

 यह  सँक्यन  १४४  केरल  से  बेकार  किया  जाना

 हुरू  किया  मया  था  जहां  पर  कि  ग्व्नभेंट  ने
 दफा  १४४  को  मजहबी  बस्तयाहों  में

 तोड़ने  पर  कोई  कदम  नहीं  उठाया  ।  मेरा
 तो  कहना  है  कि  ऐसी  हालत  में घौर  जय
 गबर्नमेंट  ला  ऐंड  प्राद्वर  मेंटेन  महीं  कर  सकती
 तो  उसे  रिजाइन  कर  देना  चाहिए  ।

 हाथ  पंजाब  के  बायत  में  झाफकों
 बतलाऊं  भौर  वेबरमेन  साहब  यह  कड़ी

 MARCH  4,  96l  Prevention  of  the  use  of  309
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 सोरियस  चीज  है  v  वहां  में  पंजाब  दफा

 १४४  लगाईं  गई  कि  मर्दमशुमारी  के  इश्यु
 पर  कोई  जल्सा  भौर  प्रोपेगेंडा  नहीं  कर

 सकेगा  तो  लोगों  ने  मंदिरों  ,  मस्जिदों  भौर

 गुरुद्वारों  में  जल्से  करने  शुरू  कर  दिये  भौर

 उस  के  खिलाफ  पुलिस  भ्रफसरान  ने  जो

 कदम  उठाया  और  भ्रौफेंडर्स  को  गिरफ्तार

 किया  तो  बाद  में  जा  कर  उस  के  लिए  पंजाब

 के  चोफ  मिनिस्टर  को  माफी  मांगनी  पड़ी
 कि  उस  ने  उन  से  गलती  हो  गई  कि  मंदिर
 में  पुलिस  गई  ।  अब  झगर  यही  हालत

 रहती  है  तो  इस  से  तो  यह  बेहतर  होगा  कि

 दातार  साहब  इस्तीफा  दे  कर  रास्ता

 पकड़ें  |  प्रगर  हुकूमत  में  रहते  हैं  तो  फिर

 यह  उनका  फर्ज  होता  है  कि  उन  लोगों  को

 जो  कि  मजह॒बी  इबादतगाहों  का  इस  तोर

 से  बेजा  इस्तेमाल  करें  उन्हें  पकड़ें  झोर

 सजा  दिलायें  t  wa  केरल  में  तो  सियासी

 गरज  थी  लेकिन  ब  तो  भ्रापकी  गरज  है
 कि  झाप  ऐसे  लोगों  को  गिरफ्तार  करें  भौर

 सजा  दिलायें  जो  कि  मजहबी  इबादतगाहों
 का  सिथासी  मकसदों  शौर  दूसरी  बेजा

 कार्यवाहियों  के  वास्ते  इस्तेमाल  करें  वरना

 इस  दफा  १४४  के  सिविल  प्रोसीज्योर

 कोड  में  रखने  से  कोई  फायदा  नहीं  हैं  शौर

 उसे  निकाल  दिया  जाना  चाहिए  1

 नी  हेम  राज  :  समापति  महोदय,  यह

 रेजोलूशन  हमारे  एक  विरोधी  दलके  सदस्य
 ने  पेश  किया  है  लेकिन  क्सूली  तौर  पर

 यह  प्रगर  दुरुत्त  हो  जैसा  कि
 मैं  समझता  हूं  कि  यह  ठीक  है  तो  हमें
 सब  को  इसको  सपोर्ट  करना  चाहिए  ।

 ये  भी  इस  प्रस्ताव  को  कई  मततेथ  पेश  कार
 चुका हूं  लेकिन  माव्यवस  मेरा  नम्बर  बैचेट

 में  नहीं  साया  लेकिन  व ॥  Bid  यह  secre

 ww  गया  है  भौर  सदन  में  इस  पर  बहस  हर्स
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 हो  गई  है  इसलिए  मैं  इस  को  सपोर्ट  करता

 हूं  1

 फहला  सवाल  श्री  भ्रमजद  जली  ने  इस  के

 मुताल्लिक  यह  किया  कि  मजहब  झौर  पालि-

 टिक्स  का  दखल  तो  झापस  में  हमेशा  से

 चला  झाता  है  ।  इस  के  बाद  माननीय

 त्यागी  जी  में  भी  कहा  कि  हम  इस  चीज
 के  जिम्मेदार  थे  भौर  उन्होंने  उस
 समय  की  याद  दिलाई  जब  कि  भंग्रेज
 साम्राज्य  शाही  से  लड़ा  करते  थे  ।  मेरा

 इस  के  बारे  में  उन  से  कहना  यह  है  कि
 उस  वक्त  शंभ्रजों  ने  कानून  बनाय  थे
 भौर  उस  समय  भापने  प्रपना  कांस्टीट्यू-
 दान  नहीं  बनाया  था  t  उस  वक्‍त  संक्युल-
 रिज्म  को  झापने  नहीं  रक्खा  था  ।  लेकिन
 झाग  चल  कर  जब  हमारी  प्रपनी  कांस्टीटुएंट
 भ्रसेम्बली  बनी  भौर  उस  ने  भ्राजाद  हिन्दुस्तान
 का  शाईन  बनाया  तो  उस  में  खास  तौर  से

 इस  चीज  को  रक्खा गया कि गया  कि  यहां  जो  भी
 ढेमोक्रसी  होगी  वह  सैकुलर  किस्म  की  होगी
 झौर  उस  में  मजहब  का  कोई  दखल  नहीं
 होगा  ।  उस  वक्‍त  झाप  ध्गर  चाहते  तो

 झाप  झपनी  उसी  पुरानी  परम्परा  जिस  पर
 कि  चले  आ  रहे  थे  प्रपने  भाईन  में  रख  सकते
 थे  ।  भाप  भी  तो  कॉस्टीटुएंट  भ्रसेम्बली  में
 थे  झौर  झाप  उस  वक्‍त  यह  रख  लेते  कि

 हमारे  यहां  मजहब  भौर  पालिटिक्स  का  सीधा
 सम्बन्ध  है  भौर  हमारे  देश  में  सैक्कुलरिज्म
 झौर  डमोक्रसी  नहीं  हो  सकती  हैं।  भाप
 झपने  संविधान  में  इस  सैकुलरिउ्म  धौर
 डिमोक्रसी  के  उसूल  को  मान  चुके  हैं  फिर

 बहु  एतराज  कि  पालिटिक्स  धौर  रिसी-
 जन  जुदा  महीं  हो  सकते  कुछ  समझक्ष  में

 नहीं  धाता  1  प्रापका  यह  कहना  हमारी
 समझे  में  नहीं  धाता  fe  रिलीजन  भौर
 पालिटिक्स  की  जुदा  डेफनीशन  नहीं  है  t

 हमारे  जो  बड़े  बुजुर्ग  हुए  हैं,  हथि  हुए
 हैं  उन  सच  ने  यही  कहा  है  कि  हसारा  इबादत
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 गाह  में  जाने  का  मकसद  यह  है  कि  बहां  पर  जा

 कर  हम  पपने  खुदा  का  परमात्मा  का  नाम

 लेंज,  सिक्ख  गुरुद्वारों  में  जा  कर  वाहगुरू
 जी  का  नाम  ले।  इबादतगाहों  में  इंसान
 को  इंसानियत  सिखाई  जाती  थी  |  वहां  पर
 हांति  और  एक  दूसरे  के  प्रति  प्रेम  करना
 सिखाया  जाता  था  rl  लेकिन  भाज  हम  देख  २  है
 हैं  कि  हमारे  मंदिरों,  गुरुद्वारों  भौर  मस्जिदों
 में  पालिटिक्स  घुस  गई  है  जो  कि  नहीं
 आनी  चाहिए  ।  चूंकि  जब  हम  साम्राण्य-

 शाही  से  लड़  रहे  थे  तो  इन  इबादतगाहों  से
 पालिटिक्स  भी  चलती  थी  इसलिए  धाज
 झाप  इस  चौज  को  जायज  करार  देते  हैंतो
 बेरा  कहना  है  कि  झाज  के  बदले  हुए  हालात
 में  जबकि  हमने  सेकुलरिश्म  धौर  श्षेमो-
 कसी  को  माना  है,  यह  दुरुस्त  धौर  जावन  नहीं
 होगा।  में  नहीं  समझता  कि  झाप  जी  इस  चीज
 को  जायज  करार  देने  की  दलील  दें  रहें  हैँ

 वह  किसी  हद  तक  जायज  हो  सकती  है।
 जैसा  मेरे  भाई  दौलता  जी  ने  कहा कि
 धभाज  बह  इबादतधाहें  =  मुनासिद  इंग  से

 इस्तेमाल  नहीं  हो  रही  हैं  भौर  वह  हमारे
 कलप्रिट्स  की  झारामगाहें  बनरही  हैं।
 भंग्रेजी  टाइम्स  में  भी  भ्ंप्रेज  सीन
 जबकि  हम  लोग  रावलपिंडी  जेल  में  कैद

 थे  तो  वें  हमारे  खिलाफ  इन  मस्जिदों  में

 साजिणें  करते  थे  झौर  वहां  पर  दंगे

 करवाये  गये  भौर  ६. (क  दंगे  मस्जिदों  से

 शुरू होते  थे।  हम  लोग  उन  दिनों  राबल-

 पिडी  जेल  में  कैद  थे  प्रौर  अंप्रेज  लोग

 इन्हीं  मस्जिदों  से  दंगे  करवाते  थे  भौर

 उसके  लिए  गबनेमेंट  उनको  पैसा  भी  देती

 हैँ  कि  यह  ओ  रेजोसूमन  भ्राज  हाउस  के

 सामने  पेश  है  यह  निहायत  बकरी  है
 धौर  इसको  मैं  के  लफ्यों  में  पेश
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 “'प्रापस  में बैर  रखना  तूने  बुतों  से

 सीखा,  जंगोजदल  सिखाया  वाज

 कोभी  खुदा  ने।  तंग  जाके  मैंने

 अखिर  दरों  हरम  को  छोड़ा,
 वाइज  का  वाज  छोडा,  छोड़े  तेरे

 फिसाने  सोई  पड़ी  हुई  है  मुदत
 सेदिल  की  बस्ती,  श्रा  हक  नया

 छिवाला  इस  देश  में  बना  दें,
 शक्ति  भी  शांति  भी भक्तों  के

 गीत  में  है,  धरती  के  वासियों  की

 मुक्ति  प्रति  में  है।'

 मजहूब  प्रीति  करना  सिखाता  है  लेकिन
 पालिटिक्स  लड़ना  सिखाता  है।  इसलिए
 त्यागी  जी  को  ज्यादा  डेफनीदन  की  जरूरत

 नहीं  हैं।  पालिटिक्स  हमेशा  लड़ना
 सिलायेगी  |  ब  अगर  हबादतगाह  में
 जाकर  कोई  पालिटिक्स  करता  है  झभौर

 लड़ाई  करता  है  तो  उसको  रोकना  चाहिए
 झौर  उसको  कानून  बना  कर  उसको  कानून
 की  गिरफ्त  में  लेना  चाहिए  ।  इन  दाब्दों
 के  साथ  मैं  इस  रेजोलूशन  को  सपोर्ट
 करता  हूं।

 Shri  Indrajit  Gupta  (Calcutta—
 South  West):  Mr.  Chairman,  my  hon.
 friend  Shri  Tyagi,  if  I  understood  him
 correctly,  tried  to  make  out  that  we
 should  not  be  afraid  of  the  possible
 effect  on  the  masses  or  the  mass  mind
 of  this  kind  of  misuse  of  places  of
 religious  worship  and  pilgrimage,
 because,  he  said,  after  all,  it  is  open
 to  everybody  to  go  before  the  people
 and  put  their  cards  on  the  Table  and
 if  anybody  mis-uses  these  places,  we
 can  expose  him.  It  is  only  because  of
 these  submissions  of  his  that  I  was
 provoked  to  make  a  few  remarks.
 Because,  it  brought  to  my  mind  what
 happened  in  the  last  general  election
 in  West  Bengal  and,  that  too,  I  shall
 state  in  one  or  two  words.  What  I
 submit  is  that  at  least  for  purposes  of
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 election  propaganda,  the  House  should
 consider  seriously  whether  it  is  permis-
 sible  or  desirable  in  any  way  that
 these  places  of  religious  worship
 should  be  utilised  by  anybody.  We
 are  now  approaching  another  general
 election,  in  the  near  future.

 I  would  recall,  in  West  Bengal,—
 that  was  a  very  famous  case  because
 it  got  publicity  in  all  the  papers—no
 less  a  person  than  the  Chief  Minister
 of  the  State,  Dr.  B.  C.  Roy,  stood  for
 election  from  a  constituency  in  Cal-
 cutta,  in  which,  out  of  the  total  electo-
 rate,  49  per  cent  of  the  voters  hap-
 pened  to  be  Muslims.  The  biggest
 mosque  in  Calcutta,  which  is  situated
 in  that  constituency,  is  the  Nakhodha
 mosque.  We  found  that  Dr.  Roy—I
 have  no  objection  to  his  visiting
 mosques  and  so  on,  anybody  can  visit
 a  Mosque—went  there  and  met  the
 Bade  Imam  Saheb.  After  that,  the
 next  day,  all  the  newspapers  carried
 front  page  photographs  of  Dr,  Roy  sit-
 ting  in  the  Imam  Saheb’s  room  and
 the  Imam  Saheb  with  his  hands  raised,
 blessing  him.  The  caption  on  the
 photographs  was  that  Dr.  Roy  called  on
 the  Imam  Saheb  and  the  Imam  Saheb
 gave  him  his  blessing  for  his  success  in
 the  election.  Ido  not  know  actually
 what  transpiredin  that  room.  These
 photographs  were  published  inal]  the
 papers  including  Urdu  papers  of  which
 quite  a  large  number  appear  in  Cal-
 cutta,  as  you  may  know.  My  submis-
 sion  is,  whether  it  is  legal  or  illegal,
 that  is  a  different  matter.  But,  it  is
 certainly  most  undesirable  that  a  per-
 son  of  such  an  eminent  position  should
 allow  himse'’f  to  be  placed  in  a  posi-
 tion  in  relation  to  people  belonging  tc
 acertain  faith,  After  all,  we  are  not
 talking  in  the  abstract  We  are  in
 a  country  where  a  large  majority  o/
 the  people  are  perhaps  illiterate  anc
 all  sorts  of  rcligious  bigotries,  super-
 stition  and  al]  sorts  of  obscurantis
 ideas  still  hold  good  among  them,  Dic
 this  or  not  create  some  sort  of  a  poli-
 tical  pressure  upon  the  49  per  cent  a
 the  Muslim  voters?  I  submit  that  i
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 did,  It  is  most  undesirable  that  this
 kind  of  a  thing  should  have  been  per-
 mitted.  So,  it  is  not  enough  to  say,
 what  is  the  harm  in  doing  this,  be-
 cause,  you  can  always  be  exposed,  as
 people  wil]  understand,  People  do  not
 understand,  unfortunately.  The  House
 remembers  that  though  Dr,  Roy  even-
 tually  won  that  contest,  he  won  by  a
 margin  of  about  400  votes:  not  more
 than  that.

 An  Hon.  Member:  500.

 Shri  Indrajit  Gupta:  About  420  or
 sO.

 Shri  Tyagi:  Quite  a  few  Moham-
 medans  also  voted  against  him.

 Shri  Indrajit
 worry,

 Gupta:  Yes;  don't

 Shri  Tyagi:  Religion  did  not  have
 much  effect,

 Shri  Indrajit  Gupta:  He  would  have
 lost  by  a  heavier  and  much  bigger
 margin  but  for  this  incident  which
 took  place,  which  brought  a  certain
 Pressure  on  the  minds  of  at  least  the
 backward  sections  of  the  poor  Muslim
 community.  They  may  have  been  49
 per  cent  there,  but,  after  all,  they  are
 a  minority  taken  as  a  whole,  and  in
 that  it  would  have  a  bad  effect  on
 them.  Therefore,  my  submission  is,
 whether  you  bring  in  a  blanket  law  or
 not,  it  is  surely  time  to  bring  in  a
 suitable  amendment  at  least  for  elec-
 tion  purposes,  because  this  allegation
 against  Dr.  Roy  was  then  taken  up
 before  the  Election  Tribunal,  but  the
 Election  Tribunal,  though  it  comment-
 ed  that  it  was  not  a  desirable  thing  to
 have  been  done,  could  not  take  any
 action  because  the  Representation  of
 the  People  Act  was  not  clear  on  this
 point  at  all.  Therefore,  my  submission
 is  that  apart  from  anything  else,  for
 election  purposes  at  least,  Government
 should  come  forward  with  some  suilt-
 able  amendment  to  the  Representation
 of  the  People  Act,  making  it  absolutely
 prohibitory  to  use  these  places  of  wor.
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 ship  like  temples,  mosques  and
 churches,  for  purposes  of  election  pro-
 paganda.  This  is  essential,  and  I  hope
 the  Minister  will  consider  It.

 st  Wo  ममु०  तारिक  (जम्मू  तथा

 काइमीर) :  जनाब  चेयरमंन  साहब,  में

 इस  प्रस्तावः  की  हिमायत  करता  हूँ
 धौर  में  यह  चाहताहूं  कि  हमारे  मुल्क  में

 मस्जिद,  मन्दिर,  गुरुद्वारा  या  गिरजा,  इन
 सबकी  इज्जत  होनी  चाहिए,  उनका

 एहतराम  होना  चाहिए  सिर्फ  उस  हद  तक,
 जिस  हद तक  कि  कानून,  दराफत  धौर

 झौर  खुद  मजहब  इजाजत  देता  हो।

 हमारे  सामने  ऐसी  कई  मिसालें  हैं  कि  जब

 इस्लाम  की  हुकूमतें  खुद  हस्लामी

 मुमालिक  में  बरसरे-हक्‍्तदार  थीं  भौर

 ष्चन्द  ताकतें  इस्लामी  हुकमतों  के

 खिलाफ  बगावत  फैलाने  की  कोधिश

 करती  थीं,  या  खलीफों  के  खिलाफ

 तहरीक  चलाती  थीं,  उस  वक्‍त  भी  उनका

 मुकाबला  करते  हुए  हुकूमत  ने  यह  बात

 मह-नजर  नहीं  रखो  कि  यह  मस्जिद  है
 धौर  इबादतगाह  है,  बल्कि  यह  एलान
 किया  कि  मस्जिद  को  कानून  भौर  हुकूमत
 के  खिलाफ  इस्तेमाल  न  किया  जायें ।

 यहां  दो  रायें  हैं  |  श्री  त्यागी  ने
 फरमाया  है  कि  लोगों  को,  झगर  बे

 चाहें  ,  इस  बात  की  इजाजत  देनी  बाहिए
 कि  वें  वहां  तकरीरें  करें,  लेकिन  झगर
 ये  किसी  तरीके  से  कानून  की  खिलाफ-
 बर्जी  करते  हैं,  बम  चलाते  है,  पत्थर
 फैंकते  हैं,  लोगों  पर  बोतलें  पैकते  हैं,  तो

 हमको  यकीनन  उन  लोगों  को  गिरफ्तार
 करने  का  हक  होता  चाहिए  1  हमारे  पास

 एक  मिसाल  &  पंजाब  की,  जब  सर
 सिकन्दर  हुपात  रत्  पृवितिल्ट  था
 कैलीडर  थे  भौर  यहां के  बजीरे-भाजम
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 थे  श्लौर  शहीदगंज  का  मसला  हमारे
 सामने  =  झाया  |

 श्री  wo  सि०  दौलता  :  में  उस  वक्‍त

 यूनियनिस्ट  पार्टी  का  सेक्रेटरी  था।

 ही  wo  qo  तारिक  :  उस  वक्‍त

 बहीदगंज  का  मसला  निहायत  भयानक

 सूरत  भप्रस्तयार  कर  गया,  जिससे  पाकिस्तान

 बनने  में  काफी  मदद  मिली।  उस  बक्त

 मुसलमानों  ने  शहीदगंज  के  खिलाफ  एक

 तहरीक  चलाई  कि  मह  गुरुद्वारा  नहीं,
 बल्कि  मस्जिद  है।  जैसा  कि  श्राप  जानते

 होंगे,  मुस्लिम  लीग  भ्पने  पालिटिक्स  की

 वजह  से  उसमें  दखल  नहीं  दें  सकी  और

 उस  वक्‍त  खाकसार  प्रागे  पग्राये।  खाकसारों

 की  जमाभत  एक  बाकायदा  फाश्निस्ट

 किस्म  की  जमाधत  थी  ।  उनके  पास

 तलवारें,  बेलचे  धौर  बंदूकें  होती  थीं,
 जिनका  इस्तेमाल  वे  जायज  समझते

 थे।  उन  लोगों  ने  तहरीक  के  दौरान  में

 मस्जिद  में  पनाहू  लीभौर  मस्जिद  के

 झन्दर  से  उन्होंने  पुलिस  पर  पथराव  शुरू
 किया  ।  उस  वक्‍त  सर  सिकन्दर  हयात  खां
 ने  यहूं  हुक्म  दिया  कि  पुलिस  मस्जिद  के

 झम्दर  जाये  अभौर  उन  लोगों  को  जिन्दा  या

 पकड़  कर  लाये  1  इसका  नतोजा  यह

 हुभा  कि  पुलिस  भौर  फौज  यहां  गई  भौर

 तकरीबन--मुझे  पूरी  तरह  याद  नहीं  है
 “सत्र  था  भस्सी  खाकसार  वयबकत

 झल्दर  मारे  गये  भौर  इसके  नतीजे

 के  तौर  पर  सारे  मु  क  में  झम तो-अजान  हो

 भया,  कोई  नटू-मुस्लिम  फसाद  महाँ  हुभा,
 किसी  को  झ्रारत  करने  की  जुर्रत  नहीं

 हुई  |

 उस  जमाने  में  सर  सिकन्दर  हयात  ां

 बाहिद  घादमी  य  ,  जिन्होंने  उस  वक्त  मुहम्मद
 ध््ली  जिन्नाइ  को  टलीफ़ोत  पर  बाने  किया  कि
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 wr  धाप  पंजाब  में  प्रा  कर  पाकिस्तान,

 मुस्लिम  लीग  या  मज़हब  के  नाम  पर  कोई

 तहरीक  चलायेंगे  ,  तो  में,  जो  भाप  का  साथी

 हूं,  यकीनम  झाप  को  गिरफ्तार  करने  से  दरेस

 नहीं  कहूगा,  इस  लिये  बटयये  मेहरबानी
 प्राप  पंजाब  मेंन  भाइये।  यह  ठीक  है  कि

 यूनियनिस्ट  पार्टी  से  हमारा  इछ्तलाफ़  था,
 लेकिन  उस  की  हुकमत  ने  जिस  शिद्दत  और

 जिस  सख्ती  से  पंजाब  के  प्रमनो-प्रमान  को

 कायम  रखा,  हम  यकीसन  उस  से  कुछ
 सीख  सकते  हैं  1

 हमारे  सामने  दिल्ली  के  गुरुद्वारे  की

 मिसाल  मौजूद  हैं  ।  रछपाल  सिंह  को  में

 जानता  नहीं  हूं  ।  मैं  ने  सुना  है  कि  वह  इतना

 मज़बूत  भौर  सख्त  श्रादमी  भी  नहीं  है  t

 पुलिस  श्राठ  महीने  तक  उस  को  गिरफ्तार

 नहीं  कर  सकी  ।  प्रन्दर  से  बोतलें  फेंकी

 जाती  रहीं  ,  पत्थर  फेंक  जाते रहे  t  झक्सर

 हम  देखते  हैं  कि  जामा  मस्जिद  के  सामने

 बम  पड़  रहे  हैं  --मालम  नहीं  मस्जिद  से

 से  पड़  रहे  हैं,या  गली  से  भा  रहे  हैं,  या  कहां
 से  भा  रहे  हैं--  लेकिन  पुलिस  किसी

 को  पकड़  नहीं  सकी  ।  वह  पिछले  तीन  साल  से

 यह  साबित  नहीं  कर  सकी  कि  वहां  पर

 जो  दस  बारह  बम  फेंके  गये,  वे  किस

 ने  फेंके  ।

 Pandh  Thakur  Das  Bhargava
 (Hissar):  There  is  no  legal  bar.

 et  wo  qo  तारिक  :  उन  को  मस्जिद

 में  परस्पू किया  जाये  ,  भगर वे  वहां  छिपे

 हों  1

 कौ  ह्पानी  :  लेकिन  जब  मस्जिद  को

 सैक्टूरी  बना  देंगे  ,  तो  क्‍या  होगा  ?

 की  We  qe  हारिक  :  कौस ?  |  ७  -आ
 कतरी  वही  मैं  कह  रहा  हूं  ।
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 ग्रक्सर  गुंडों,  खफ़ंगों,  चरसियों,  शराबियों,
 बदमाशों  प्रौर  जेबकतरों  की  पनाहगाह

 खदा का  घर  है  ।  जब  पुलिस उन  को  कनटे-
 कट  करती  है,  तो  मस्जिद,  मन्दिर
 ौर  गुरुद्वारे  में  ही  |  वहीं  कमीशन  का

 हिसाब  होता  है  भौर  वहीं  कमीशन

 वसूल  होता  है  मस्जिद,  मन्दिर  भौर

 गिरजा  का  एहतराम  लाज़िमी  है,
 लेकिन  जहां  तक  कानून  का  ताल्लुक  है,
 उन  पर  गिरफ्त  रखनी  चाहिए  1

 इन  प्रलफाज़  के  साथ  में  इस  तहरीक
 की  हिमायत  करता  हूं  ।
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 शी  मबल  प्रभाकर  :  (बाहय  दिलली--

 रक्षित--प्रनूसूचित  जातियां  )  :  सभापति

 महोदय,  यह  तो  सत्य  है  कि  मन्दिर,
 मस्जिद  पौर  गिरजा  झादि  पूजा  के  स्थान

 हैं,  जिन  में  पूजा  होनी  चाहिए,  प्रात्मा  भ्रौर

 परमात्मा  का  सम्बन्ध  कायम  रखने

 के  लिए  विभिन्न  धर्मों  में  जो  रीतियां  निर्धा-

 रति  हैं,  उन  का  पालन  होना  चाहिए  |  यह
 बड़े  दुर्माग्य  की  बात  है  कि  झाज  उन

 में  राजनीति  चल  पड़ी  है।  जो  लोग  मैदान

 में  भ्रा  कर  भपनी  राजनीति  चलाने  के  लिये
 झपने  को  कमज़ोर  समझते  हैं,  जो  मैदान  में

 ड़े  हो  कर  झपनी  बात  को  नहीं  कहना
 चाहते  हैं,  वे  झपनी  स्वार्थ-सिद्धि  के  लिये
 मन्दिरों  को  प्रयोग  कर  के  लोगों  को  वरग-
 लाना  चाहते  हैं,  बहकाना  चाहते  हैं  |  किन्तु
 मैं  यह  भी  समझता  हूं  कि  जो  हमारे

 कानूत  हैं,  हमें  उन  का  गर्मीरतापूर्वक
 प्रध्यपन  करना  चाहिए  भौर  देखना  भाहिए
 कि  झगर  उन  में  कोई  कमी  या  बामी

 है,  तो  हमें  उस  को  दूर  करने  का  प्रयत्न
 करना  चाहिए  1  हमें  देखना  चाहिए  कि
 किस  तरह  एक  प्रादमी  पूजा  के  स्थल  को
 पषित्र  करता  है।  प्रपवित्र  करते  की  बात

 दूसरी  तरफ़  से  कही  जाती  है,  किन्तु

 मैं  तो समझता हूं  कि  वह  झादमी पूजा के स्थल पूजा  के  स्थल

 of  Places  of  Religious
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 को  प्रपवित्र  करता  है,  जो  वहां  बैठ  कर

 पूजा  करने  के  बजाये  उस  में  राजनीति  चलाता

 है  t  राजनीति  चलाने  का  मतलब  यह  है  कि

 पूजा  के  स्थान  का  जो  उद्देश्य  है,  उस  के  बजाये

 दूसरे  अवांछनीय  कार्य  कर  के  उस  को

 अझपणित्र  किया  जाये  ।  लेकिन  झाज  यह  हो

 रहा  है  कि  जो  उस  को  प्रपवित्र  करता  है,
 उस  को  उसी  धर्म  की  पूजा  करने  वाले,  उसी

 धर्म  के,  उसी  सम्प्रदाय  केलोग  ऐसा  करने  देते

 हैं।  दूसरी  तरफ  हालत  यह  है  कि  झगर

 सरकार  कोई  कारंवाई  करती  है  तो

 नारा  लगाया  जाता  है  फि  हस  मंदिर  को,
 इस  मस्जिद  को,  इस  गुरुढ्वारे  को  इस  गिरणा
 चर  कों  प्रपवित्र  कर  दिया  गया.

 श्री  त्यागी  :  नारे  से  क्‍यों  सरकार  डरती

 है,  कानून  को  बह  पूरा  करे  |

 थी  सचल  ब्रमाफर  :  सवाल  यह  पेंदा

 होता  है  कि  इस  समय  जो  कानून  है  उस
 में  हम  क्‍या  कोई  कार्रवाई  नहीं  कर  सकते

 हैं?  में  समझता  हूं  कि  जैसा  कहा  गया  है,
 हम  कारवाई  कर  सकते  हैं।  क्‍या  भापने  किसी

 पुलिसमैन  को  ,  जो  मदिर  में  पूजा  करने  के

 लिए  जा  रहा  होता  है,  उस  को  रोकते

 हुए  कभी  देखा  है  ?  में  समझता  हूं  कि
 आापने  कभी  नहीं  देखा  होगा  1  मैं  ने  तो

 कभी  नहीं  देखा  है  कि  उस  को
 किसी  पुलिसमैन  ने  रोका  हो,  न  मंदिर
 में  जाने  से,  न  गुरुद्वारे  में  जाने  से,  भौर
 ने  हीं  मस्जिद  में  जाने  से  |

 मैं  चाहता  हैं  कि  जो  मौजूदा  कानून  है,
 उसके  द्वारा  हमें  देखना  चाहिये  भौर  साथ

 ही  साथ  समाज  को  भी  देखना  चाहिये  कि
 जिस  उदय  के  सिए  गुस्वारे,  मंविर,
 मस्जिद  या  गिरजाथर,  बनाये  गये  हैं,  व

 उसी  उद्देश्य  के  लिए  रहें  भौर  प्रगर  उस-
 में  किसी  प्रकार  की  राजनैतिकता  =  ा
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 जाती  है  तो  समझ  लेगा  चाहिये  कि  उस  मंदिर

 की  या  उस  मस्जिद  की  या  उस  गुरुद्वारे  की

 पबित्रता  कायम  नहीं  रह  गई  है  ।

 Dr.  M.  8.  Aney  (Nagpur):  I  have
 only  to  make  a  few  observations  on  the
 resolution  before  the  House.  I  am
 glad  that  in  the  form  of  this  resolu-
 tion  a  very  important  matter  has  come
 up  for  discussion  before  the  House.
 What  the  attitude  of  the  Government
 would  be  towards  this  resolution,  I  do
 aot  know.  The  hon.  Minister  will
 explain  it  in  due  course.

 In  my  opinion,  the  resdlution  has
 come  at  an  appropriate  time  before
 the  House  for  consideration.  We  know
 that  during  the  last  few  months
 several  things  have  taken  place,  and
 the  people  of  Indig  have  been  wit-
 nesses  to  the  most  dastardly  scenes  of
 racial  hatred,  racial  troubles,  com-
 munal  troubles  and  all  that.  In
 the  course  of  this  discussion,  |  want
 to  refer  to  these  things  only  in  vague
 terms,  without  specifying  any  parti-
 cular  place  or  any  particular  locality
 in  any  particular  State.  We  have
 found  out  in  the  course  of  these
 troubles  that  religious  places  have
 been  made  use  of  for  the  sake  of  car-
 rying  on  communal  propaganda  etc.

 In  my  opinion,  there  are  only  two
 forces  which  generally  stabilise  the
 morality  and  civic  sense  of  the  people.
 One  is  religion  and  the  other  is  the
 State.  Therefore,  it  is  very  necessary
 to  see,  and  it  is  Government's  duty  to
 see  that  these  two  forces  carry  on  this
 most  important  work  of  keeping  up  a
 certain  amount  of  morale  among  the
 people  in  a  proper  manner.

 So  far  as  the  State  is  concerned,  this
 resolution  makes  no  reference  to  it;  it
 avoidg  all  reference  to  it  altogether.

 The  elections  are  now  coming.  If
 they  are  to  be  properly  fought,  then
 We  must  see  that  these  forces  and  the
 institutions  representing  those  firces
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 are  80  managed  and  so  conducttéd  that
 nobody  wil  be  able  to  say  that  they
 have  been  misused  or  abused  in  the
 matter  of  elections.

 The  Church  and  the  State—these  twe
 forces  have  been  at  loggerheads  till
 recent  times.  But,  now,  we  have  comie
 to  a  stage  when  some  kind  of  under-
 standing  exists  between  the  two,  the
 Church  being  only  a  place  of  religious
 worship,  and  the  State  having  only  a
 secular  jurisdiction.  So  far  as  India
 is  concerned,  we  have  accevted  this
 distinction  between  the  State  and  the
 Church,  by  confining  the  State  to  its
 sphere  as  a  purely  secular  body  with
 a  secular  ideal.

 If  the  coming  elections  are  to  be
 fought  in  a  free  and  fair  manner,  we
 have  got  to  take  steps  to  prevent
 troubles  like  those  that  huve  happen-
 ed  in  Jabbalpur,  in  Assam,  in  Punjub
 and  other  places,  because  al]  these
 have  created  an  environment  which  is
 very  inimical  to  the  proper  ccnduct  of
 the  elections,  in  an  atmosphete  which
 can  be  said  to  be  very  detrimental  to,
 and  have  a  baneful  influence  on  elec-
 tons.  So,  in  order  to  emphasise  this
 fact,  and  in  order  to  see  that  the  pro-
 per  atmosphere  is  created,  it  is  neces-
 sary  that  we  must  bring  up  for  con-
 sideration  before  this  House  the
 spheres  of  duties  of  these  twu  institu-
 tions,  in  the  form  of  this  resolution
 which  my  hon.  friend  has  moved,  and
 in  which  he  has  asked  that  Govern-
 ment  should  take  some  concrete  steps
 in  this  behalf  either  by  way  of  legisla-
 tion,  or  by  issuing  instruc‘tons  to  the
 effect  that  places  of  religious  worship
 should  not  be  used  in  any  way  for
 political  purposes,  I  think,  from  that
 point  of  view,  the  subject  of  this  re-
 solution  is  very  material  and  substan-
 tial.

 I  would  not  like  to  execed  the  five-
 minute-limit  that  you  have  imposed,
 but  I  would  only  conclude  by  saying
 that  my  main  concern  is  this,  samely
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 that  it  should  be  the  duty  of  all  of  us
 to  seg  that  places  of  worsaip  are  not
 used  by  the  people  for  ulterior  pur-
 poses,  particularly  in  the  ccurse  of  the
 coming  elections.  Only  i*  we  do  that
 duty,  we  can  say  that  we  have  learnt
 to  preserve  democracy  properly,  and
 we  insist  upon  taking  the  people  cn
 the  proper  path  to  dem*cracy,  and
 making  them  more  prospcrous,  mcre
 useful  and  more  beneficial  to  tals
 country.

 From  this  point  of  view,  therefore,
 we  should  take  steps  to  see  that  the
 elections  not  spoilt  by  the  floring-up
 of  communal  tension  for  which  it  is
 very  likely  that  these  institutions  may
 be  abused.

 I  think  my  hon,  friend  is  doing  a
 service  to  the  country  by  bringing
 properly  to  the  notice  of  the  House
 the  fact  that  the  possibility  of  places
 of  worship  being  abused  should  be
 obviated.  I  hope  Members  of  the
 House  will  at  least  express  their
 views,  so  that  Government,  after
 listening  to  those  views,  take  proper
 steps  in  this  behalf  either  by  issuing
 instructions  to  the  Election  Commis-
 sioner  and  so  on  or  otherwise.

 l  express  my  thanks  to  the  hon.
 Mover  for  having  brought  forward
 this  resolution  before  the  House  for
 its  consideration,  and  I  expect  that
 the  hon.  Minister  also  will  give  his
 proper  consideration  to  it.

 Shri  Datar:  We  had  a  very  inter-
 esting  discussion  on  one  of  the  im-
 portant  subjects.  (Interruption).  Hon.
 Members  may  wait  for  some  time.

 Shri  V.  P.  Nayar:  We  are  sure  the
 hon.  Minister  will  make  it  more  in-
 teresting  now.

 Shri  Datar:  We  had  a  very  interest-
 ing  discussion  on  one  of  the  fairly
 important  subjects  that  are  facing  us
 today.  I  was  happy  to  note  also  that
 there  hag  been  a  general  consensus  of
 opinion  in  favour  of  the  view  tbat

 of  Places  of  Religious
 worship  for  Political

 Propaganda

 places  of  religious  worship  ought  to
 be  used  only  as  such  and  should  not
 be  used  or  misused  for  any  other  pur.
 poses.  That  is  the  underlying  object
 or  the  motive  of  the  resolution.  There-
 fore,  I  rightly  concede  that  so  far  as
 this  principle  is  concerned,  it  has  to  be
 accepted  by  all  of  us.

 After  saying  this,  I  also  agree  with
 my  hon.  friend  Shri  Tyagi  on  two
 points.  One  of  them  is  as  tr  whether
 we  the  Central  Government,  or  the
 Government  of  India,  or  the  Parlia-
 ment  should  themselves  sponsor  such
 a  law  or  whether  that  question  should
 be  left  to  the  individuals  concerned  or
 the  society  for  its  own  purification,  I
 was  very  happy  to  read  my  hon.
 friend's  suggestion  that  this  is  a  matter
 in  whieh  we  should  work  with  the
 greatest  introspection,  and  polities
 should  be  carried  on  only  by  those
 who  are  dedicated  to  the  highest  in-
 terests  of  the  country  without  any
 motive  of  profit,  much  less  of  its
 abuse  for  personal  interests.

 After  accepting  the  undelying  prin-
 ciple,  I  should  point  out  certain  diffi-
 culties  in  accepting  this  resolution.
 You  wil)  find  that  this  subject,  name-
 ly  the  subject  of  religious  institutions
 and  endowments  comes  under  Entry
 28  of  the  Concurrent  List.  In  respect
 of  the  Concurrent  List.  as  the  House
 is  aware,  though  {t  is  open  constitu-
 tionally,  to  Parliament  to  undertake
 and  pass  a  legislation,  still,  in  view  of
 the  number  of  principles  laid  that
 have  been  laid  down,  and  the  conven-
 tions  that  we  have  been  following  in
 this  respect,  we  are  anxious  to  see
 that  es  far  as  possible,  and  to  the  ex-
 tent  that  It  is  necessary,  such  questions
 should  be  left  to  the  State  Govern-
 mente  and  the  Sate  Legislatures
 themselves  on  the  initiative  of  either
 the  State  Governments  or  the  hoa.
 Members  of  the  State  Legisla.
 tures.  We  might  come  in  only  under
 certain  circumstances,  on  a  request
 mada  by  the  State  Legislatures,  sub-
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 ject  to  certain  restrictions  that  have
 been  laid  down  in  the  Constitution
 itself.  Therefore,  in  all  cases,  either
 when  we  deal  with  criminal  law  or
 when  we  deal  with  certain  other  mat-
 ters  relating  to  those  which  are  in  the
 Concurent  List,  we  follow  the  policy—
 and  the  House  will  agree  that  it  is  a
 salutary  policy,—that  in  all  such  cases
 we  leave  the  matter  for  the  initiative
 of  the  various  State  Governments  con-
 cerned.  It  is  open  to  them  either  to
 sponser  a  legislation  before  their  own
 Legislatures,  or  subject  to  the  provi-
 sions  of  the  Constitution  request  the
 Central  Government  to  do  so.  In  the
 latter  case,  as  you  are  aware,  when  the
 Code  of  Criminal  Procedure  had  to
 be  revised,  we  consulted  the  State
 Governments  at  every  stage,  and  only
 with  their  consent,  as  you  are  aware,
 about  four  or  five  years  ago,  we
 brought  in  a  revised  Bill  for  the  amend
 ment  of  the  Code  of  Criminal  Pro-
 cedure.  Therefore,  this  is  a  point
 which  is  not  merely  one  of  a  technical
 character  but  it  is  one  in  the  nature
 of.  a  salutary  convention  upon  which
 the  principles  of  the  Constitution
 generally  depend.  Therefore,  I  pro-
 pose  to  satisfy  the  House  to  this  ex-
 tent,  by  sending  the  detailed  summary
 of  the  proceedings  of  this  House  to-
 day  and  on  the  last  day,  of  what  the
 hon.  Members  have  stated,  and  leavc
 the  matter  to  the  State  Governments
 concerned,  so  that  they  would  have
 the  advantage  of  the  views  of  not
 merely  their  own  State  legislators  but
 also  the  hon,  sovereign  legislators  of
 India,  namely  the  Members  of  Parlia-
 ment.  They  will  have  before  them
 the  various  views  as  also  the  consen-
 sus  of  opinion.

 Shri  Vajpayee  (Balrampur):  What
 about  Union  Territories?

 Shri  Datar:  If  the  hon.  Member
 had  waited  for  one  minute,  I  would
 have  explained  the  whole  position.  So
 far  as  the  Union  Territories  are  con-
 cerned,  this  question  has  not  arisen
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 so  prominently  except  in  the  Terri-
 tory  of  Delhi,  about  which  my  hon.
 friend,  Shri  Tyagi,  spoke  with  consi-
 derable  vehemence,  which  is  under-
 standable.  But  in  respect  of  other
 Territories  as  also  as  regards  most  of
 the  States,  I  would  submit  that  gene-
 rally  the  evil  is  not  of  such  a  great
 nature  as  to  warrant  a  legislation  in
 this  respect.  It  is  true  that  we  had
 some  controversy  in  this  respect  in
 the  Punjab.  We  had  also  some  con-
 troversy  raised  by  my  hon.  friends
 opposite  so  far  as  the  Kerala  State  is
 concerned.  In  the  rest  of  India,  of
 course  here  and  there  oftentimes  un-
 fortunately  for  us,  communal  troubles
 do  recur,  but  the  question  that  arises
 is  whether  we  should  have  a  restric-
 tive  legislation  of  the  type  that  the
 hon,  Mover  and  other  Members  gene-
 rally  desire.

 With  these  preliminary  remarks,
 may  I  refer  to  the  very  general  and
 perhaps  vaguely  worded  Resolution
 of  my  hon,  Friend,  the  Mover?

 “This  House  is  of  opinion  that
 the  Government  should  bring  for-
 ward  suitable  legislation  to  pre-
 vent  the  use  of  places  of  religious
 worship  and  pilgrimage  for  poli-
 tical  propaganda  and  agitation”,
 On  an  earlier  occasion,  we  had  a  dis-

 discussion  with  regard  to  a  somewhat
 restrictive  measure  brought  against
 the  Catholic  dignitaries  and  Catholic
 places  of  worship  ultimately  aimed
 more  or  less  at  these  functionaries  in
 the  Kerala  State.  Here  what  has  now
 been  sought  to  be  done  is  to  bring
 within  the  scone  of  the  Resolution  not
 merely  places  of  religious  worship
 but  also  places  of  pilerimage.  You
 are  aware  how  the  problem  is  very
 wide  and  how  we  have  what  can  be
 called  a  general  gathering.  perhaps

 a  common  or  a  mixed  or  even  a  pro-
 miscuous  gathering  on  such  occasions
 (Interruptions).

 Take.  for  example.  the  Kumbh  Mela
 at  Allahabad  or  at  Hardwar  and  other
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 places  where  people  assemble  in  lakhs
 together.  So  far  as  these  melas  are
 concerned,  on  the  whole,  very  little
 has  been  found  of  a  character  which
 requires  a  legislation  of  this  nature.
 In  melas,  people  naturally  assemble
 more  or  less  with  a  religious  m8&tive.
 They  have  a  lot  of  religious  fervour
 also  which  those  who  go  there  can
 see  for  themselves.  After  that,
 naturally  there  are  certain  other
 things—shops  and  other  things.  Meet-
 ings  are  also  held.  Generally  these
 meetings  are  of  a  religious  character.
 Then  the  whole  crowd  gradually  dis-
 appears.  This  is  so  far  as  melas  are
 concerned  and  it  might  be  very  diffi-
 cult  to  have  a  law  of  this  type  con-
 cerning  them.

 The  second  difficulty  so  far  as  this
 Resolution  goes  is  as  pointed  out  by
 my  hon.  friends,  Shri  Amjad  Ali  and
 Shri  Ajit  Singh  Sarhadi  about  the
 words  used,  namely  ‘political  pro-
 paganda  and  agitation’.  So  far  as
 general  propaganda  is  concerned—I
 speak  without  any  irreverence  these
 words  are  quite  al]  right.  So  is
 agitation,  But  a  question  arises
 as  to  whetheh  these  words  can  from
 the  basis  of  restrictive  enactment  in
 this  respect.  Here  also,  as  you  will
 agree,  the  word  ‘politics’  has  to  be
 understood  very  clearly.  Oftentimes,
 as  my  hon.  friend,  Shri  Tyagi  pointed
 out,  we  are  now  at  a  time  when  we
 have  abused  the  powers  under  ‘poli-
 tics’  to  a  large  extent.  That  is  more
 a  matter  for  the  parties  themselves;
 that  is  a  matter  for  the  society  itself.
 Just  now  I  was  hearing  my  hon.  friend
 Shri  Tyagi,  rightly  pointing  out  how
 it  is  the  duty  of  all  parties  and  the
 society  in  general  to  carry  out  reforms
 from  within.  I  was  reminded  of  the
 great  observations  made  about  50
 years  by  the  late  Gopala  Krishna
 Gokhale  when  he  started  the  Servants
 of  India  Society.  One  of  the  objec-
 tives  that  he  laid  down  was  that  pub-
 lic  life  should  be  spiritualised.  That
 is  exactly  the  correct  description.
 That  is  the  way  in  which  our  public
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 life  ought  to  be  approached,  because
 after  all,  if  this  principle  is  taken  into
 account,  there  is  no  such  water-tight
 compartment  between  politics  on  the
 one  hand  and  the  highest  spiritualism
 on  the  other.  In  fact,  our  conduct
 should  be  permeated,  even  while  car-
 rying  on  our  wordly  duties,  with  a
 higher  spiritual  sense.  To  that  extent
 I  would  agree  with  my  hon,  friend,
 Shri  Amjad  Ali.  that  there  {s  politics
 in  the  Quran  and  in  all  religions,  but
 that  politics  is  of  an  elevating  type,
 not  rude  politics  or—I  may  be  excus-
 ed  for  saying  it—the  barbarous  man-
 ner  in  which  sometimes  we  stoop  to
 all  these  things.  But  apart  from  this,
 apart  from  what  can  be  called  the  ex-
 ploitation  of  politics  there  is  such  a
 thing  as  political  philosophy  as  well.
 Therefore,  it  ought  to  be  open  even  to
 religious  institutions  to  function  in  that
 way,  because  the  Constitution  has  al-
 ready  allowed  religious  institutions  to
 have  educational  institutions  under
 them  as  well.

 Therefore,  so  far  as  the  science  of
 political  philosophy  is  concerned,  the
 controversial  part,  [  would  go  a  step
 further  and  say  the  subversive  part,
 the  violent  part  and  the  undesirable
 part—all  these  have  to  be  excepted
 altogether.  To  that  extent,  politics  of
 the  right  type  and  political  education
 of  the  right  kind  ought  to  be  permit-
 ted  to  be  conducted  either  for  educa-
 tion  or  for  correct  publicity  so  far  as
 all  people  are  concerned.

 I  would  not  like  to  impute  any
 motives  to  the  hon.  Mover  of  the  Reso-
 lution.  But  I  would  point  out  that
 he  made  reference  only  to  the  Catho-
 lics  and  one  or  two  circulars  here  and
 there.  I  very  carefully  reaq  his
 speech.  I  would  concede  there  are
 certain  observations  there  concerning
 religious  dignitaries,  and  so  far  =  as
 these  religious  dignitaries  are  concern.
 ed,  they  should  be  very  careful  in  not
 intruding  upon  politics  In  any  manner
 whatsoever.
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 I  would  answer  the  question  about
 election  also.  After  all  there  is  what
 you  can  call  an  ideological  difference
 between  religious  views,  between  one
 school  of  thought  and  another  which
 propagates  certain  other  views,  (Inter.
 ruption).  When  my  hon.  friend's
 party  propagates,  it  is  not  merely
 political  views  but  they  have  got
 what  can  be  called  their  own  ideology
 about  life.  That  ideology  might  not
 be  acceptable  to  those  who  follow
 certain  established  principles  of
 religion,

 For  example,  if  they  feel  that  the
 communist  view  of  life  is  against
 theirs—]  am  not  here  dealing  only
 with  the  communist  view  of  life  but
 all  other  views  of  life—if  they  feel
 so,  then,  it  is  a  part  of  their  religious
 dogma  to  fight  against  it  and  to  pro-
 test  against  it.

 All  along  agreeing  that  all  these
 things  should  not  be  brought  into
 current  or  agitational  politics,  I
 would  like  to  point  out  the  difficul-
 ties  in  the  way.  Therefore,  if  any
 particular  State,  either  in  the  north
 or  in  the  south,  feels  that  the  condi-
 tlone  are  sO  bad  and  scandalous  that
 the  places  of  worship  are  being  prosti-
 tuted  in  a  way  by  the  carrying  on  of
 such  reprehensible  propaganda,  it
 should  be  open  to  them  to  put  their
 ideas  in  correct  legal  phraseology  and
 have  legislation,  It  is  not  merely  8
 question  of  technical  breach  but  it
 is  a  question  of  substance.  It  is  the
 State  Governments  who  are  carrying
 on  the  administration  with  great
 difficulty,  (Interruption).  Thanks  to
 a  number  of  circumstances,  where
 dificulttes  are  fairly  great,  it  is  our
 duty  to  help  them  to  the  fullest
 extent  possible.  Therefore,  if  at  all
 amy  particular  State  doet  feel  that
 the  time  has  come  that  further  abuse.
 om  a  large  seale,  of  any  religious
 institutions  belonging  to  any  parti-
 cular  denomination  has  to  be  put  |
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 stop  to,  it  is  open  to  them  to  have
 recourse  to  Item  No,  28  in  the  Con-
 current  List  and  to  bring  in  legisla-
 tion.  (Interruption).

 Shri  D.  C.  Sharma:  Are  you
 supporting  the  principle?

 Shri  Darar:  Let  the  hon.  Member
 speak  up.

 Shri  Tyagi:  He  asks,  ‘Are  you
 supporting  the  principle?’.

 Shri  Datar:  I  am  supporting  the
 principle  but  I  am  pointing  out  the
 difficulties  iy,  the  way,  in  accepting
 the  resoluticn,

 Shri  D,  GC.  Sharma:  What  are  you
 here  for  if  you  cannot  overcome
 those  difficulties?  We  have  passed  so
 many  Bills.

 Shri  Datar:  It  is  very  difficult  to
 overcome  constitutional  difficulties.
 There  are  certain  conventions  which
 we  have  laid  down.  Therefore,  let
 not  my  hon,  friend  be  hasty.  We  our-
 selves  have  not  to  pass  all  legislation.
 There  are  Legislatures  in  the  States
 as  well.  They  are  bodies  of  highly
 responsible  people;  and  they  know
 the  conditions  to  some  extent  at  least
 —with  all  due  deference  to  all  the
 hon.  Members—perhaps  better  than
 we.

 Shri  Prabhat  Kar:  Do  you  mean
 to  say  that  the  State  Legislatures
 will  not  be  faced  with  the  same  diffi-
 culties  with  which  you  are  faced?

 Shri  Datar:  The  State  Legislatures
 will  consider  the  position  existing
 there.  My  hon,  friend  has  not,  per-
 haps,  followed  me.  They  have  to
 relate  any  legislation  in  this  respect
 to  the  conditions  or  the  position
 obtaining  in  their  States.  And,  if
 they  feel  that  such  restrictive  legis-
 lation  is  necessary,  it  is  perfectly
 open  to  them  to  pass  such  legisla-
 tion.  We  shal)  not  come  in  the  way
 of  their  passing  such  legislation.
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 Shri  Tyagi:  Will  it  not  be  against
 the  Constitution,  the  provisions  about
 fundamental  rights  and  free  expres-
 sion  of  views?

 Shri  Datar:  So  far  as  that  is  con-
 cerned,  I  may  say  that  when  we  deal
 with  fundamental  rights  we  deal
 with  morality  and  with  public  order
 also.  I  need  not  go  into  all  that.  My
 hon.  friend  knows  it  better  because
 he  himself  was  8  framer  of  the
 Constitution  along  with  others.  These
 are  all  legal  and  constitutional  ques-
 tions  which  can  better  be  gone  into
 by  the  State  Governments.  And,  the
 State.  Governments  will  be  in  a
 position,  as  I  have  stated,  to  sponsor
 legislation  in  accordance  with  the
 realities  of  the  situaticn  obtaining
 there.  (Interruption).

 Shri  Naldurgkar:  I  want  to  ask
 one  question.  Does  the  hon.  Minis-
 ter  think  that  this  question  is  not
 within  the  competence  of  Parliament?

 Shri  Datar:  My  hon.  friend,  who
 is  himself  a  student  of  law.  knows  it
 better.  I  have  stated  that  it  is  in
 the  Concurrent  List.  It  means  that
 we  can  pass  a  Jaw  and  the  States  can
 also  pa+s  it.  J]  pointed  out  the  diffi-
 culties  and  also  the  conventions.  It
 is  open  to  the  States  to  legislate  if
 they  so  desire.  As  I  have  said,  we
 respect  the  conventions  and  we  res-
 pect  their  autonomy  and  we  leave
 these  matters  to  them.

 My  hon,  friend  raised  the  question
 of  elections.  TT  am  not  making  a
 reference  to  that  particular  case
 because  that  judgment  i;  not  here
 before  me.  All  the  same,  if  |  am
 right,  I  have  quoted  a  section  from
 the  Representation  of  the  People
 Act—section  24  or  25,  I  speak  subject
 to  correction.  There,  the  expression.
 ‘undue  influence’  has  been  defined.
 It  is  stated  there  that  if  the  election
 of  a  particular  candidate  has  been
 secured  by  the  exercise  of  undue
 influence  it  ig  invalid.  In  defining
 ‘undue  influence’  they  have  pointed
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 out  various  types  of  undue  influence.
 One  of  the  types,  if  I  mistake  not,
 is  threat  of  religious  ostracism,  That
 entirely  covers  my  _  hon.  friend's
 point.

 If,  for  example,  I,  as  a  dignitary  of
 a  particular  denomination,  say  that
 if  a  voter  votes  in  favour  of  a  parti-
 cular  candidate  not  liked  by  me  he
 will  go  to  ‘Hell’  and  he  will  have  to
 suffer  indignities  here  and  hereafter,
 then  it  constitutes  undue  influence.

 Shrimati  Parvathi  Krishnan
 (Coimbatore):  That  is  what  they  did
 in  Kerala,

 Shri  Datar:  So  far  as  elections  are
 concerned,  |  may  point  out  that  the
 Representation  of  the  People  Act  has
 been  found  to  be  fairly  satisfactory
 to  meet  all  such  cases.  My  hon.
 friend  could.  at  best  quote  only  one
 case,

 Shrimati  Parvathi  Krishnan:  There
 have  been  hundreds  of  casey  in
 Kerala.

 Shri  Datar:  My  hon.  friend  pointed
 out  a  case.  Even  there  I  may  point
 out  that  the  decision  was  in  fovour  of
 the  successful  candidate,  Dr,  8,  C.
 Roy;  and  there  it  must  have  been
 held  that  there  was  no  exercise  of
 undue  influence  under  the  Act.

 Shri  Indrajit  Gupta:  Does  the  hon.
 Minister  know  that  I  can  cite  a  num-
 ber  of  cases?

 Shri  Datar:  You  have  cited  one
 case  and  others  have  not  cited  any
 (Interruptions).  Therefore,  I  am
 entitled  to  say  ‘one’.

 Shri  Indrajit  Gupta:  I  can  send
 him  many  cases,

 Shri  Datar:  When  you  scnd  many
 we  can  certainly  look  into  them
 (Interruption).

 With  thi,  assurance  and  with  the
 full-dressed  debate  in  the  hon.
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 House  today  as  well  as  on  the  last
 .@ay,  I  hope  the  hon.  Member  will
 ‘mot  presg  this  Resolution.

 Shri  Tyagi:  I  would  like  to  know
 whether  the  hon.  Minister  or  his
 Government  has  now  agreed  to
 declare  all  these  religious  institutions

 es  sanctuarieg  against  arrest  or  it  was
 ,only  in  the,oase  of  this  Gurdwara?

 Shri  Datar:  I  may  point  out  here
 that  30  far  as  the  criminal  law  is
 concerned,  the  arms  of  the  law  are

 strong  enough,  and  wide  enough,

 An  Hon,  Member:  But  not  to  be
 used.

 Shri  Datar:  Let  me  assure  my  hon.
 friend  that  the  orders  under  the
 law  must  always  be  obeyed  and  there
 cannot  be  any  sanctity  for  a  person
 who  abuses  such  places,  especially  by
 doing  criminal  acts.

 Shri  P.  8.  Daulta:  Who  is  responsi.
 ble  for  enforcing  the  Fundamental
 Rights—the  Centre  or  the  State?  The
 right  of  worship  is  a  Fundamenta’
 Right.  I  am  a  Hindu  from  Amritsar
 and  I  can  give  an  instance.

 Shri  Datar:  Am  I  called  upon  to
 answer  hypothetical  questions?

 Shri  P.  s.  Daulta:  It  is  a  clear.
 practical  question  and  a  very’  im-
 portant  question.  There  is  a  parti-
 cular  place  of  worship  for  Hindus
 and  the  Sikhs  both;  the  Hindus  are
 powerful  in  that  particular  shrine
 and  hold  a  meeting  which  is  not
 religious  but  political  and  create  such
 a  situation  that  the  Sikhs  could  not
 enter  it.  Is  it  not  an  interference
 with  the  Fundamental  Right?  Who
 will  protect  me?  In  Punjab  the
 gurdwaras  were  meant  for  Sikhs  and
 Hindus;  they  were  so  till  three  years
 ago.  Now  they  are  not  like  that.

 Shri  Datar:  So  far  as  the  Funda-
 mental  Rights  are  concerned,  they  are
 ta  be  protected  by  the  Centre  and
 the  States;  there  is  no  dispute  about
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 that.  So  far  as  the  particular  case
 is  concerned,  I  do  not  knew  whether
 it  is  governed  by  the  Constitution  cr
 by  any  custom  there.  If  the  hon.
 Member  brings  it  to  my  notice,  I
 shall  forward  it  to  the  State  Govern.
 ment.

 Mr.  Chairman:  The  hon.  Mover  of
 the  Resolution  is  not  here,  So,  I
 shall  put  it  to  the  vote  of  the  House.

 The  question  is:

 “This  House  is  of  opinion  that
 the  Government  should  bring
 forward  suitable  legislation  to
 prevent  the  use  of  places  of  reli-
 gious  worship  and  pilgrimage  for
 political  propaganda  and  agita-
 tion.”

 The  Resolution  was  negatived.

 6.2  hes.

 RESOLUTION  RE:  TRADE  UNION
 ACTIVITIES  OF  GOVERNMENT

 EMPLOYEES

 Shrimati  Parvathi  Krishnan  (Coim-
 batore):  Mr.  Chairman,  I  beg.  to
 move:

 “This  House  is  of  opinion  that
 no  Government  employee  should
 be  penalised  for  trade  union  acti-
 vities  and  that  whenever  any  dis-
 ciplinary  action  against  a  trade
 union  functionary  is  proposed  to
 be  taken,  the  case  should  be  re-
 ferrd  to  the  Public  Service  Com-
 mission  for  examination  and  ad-
 vice  in  the  light  of  the  Directive
 Principles  of  Stete  Policy  in  the
 Constitution.”

 Sir,  there  is  nobody  in  the  Treasury
 Benches.

 Shri  Datar:  I  am  here,  Sir.

 Shrimati  Parvathi  Krishnan:  He  has
 been  going  around.  The  question  may
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 be  asked:  why  has  this  Resolution
 been  moved  by  me?  Over  the  last
 few  years,  those  of  us  who  have  been
 working  in  the  trade  union  movement,
 many  of  us  Members’  of  Parliament
 who  have  had  from  time  to  time  to
 take  up  the  representations  on  the
 floor  of  the  House  and  with  the  repre-
 sentatives  of  the  Ministry  here  had  ex-
 periences  which  have  led  us__  to  feel
 that  this  step  is  very  necessary.  If
 the  employees  of  the  Central  Govern-
 ment  are  to  have  a  fair  hearing  when
 action  is  taken  against  them,  if  they
 are  to  be  given  protection  that  is  re-
 quired  in  forming  their  trade  unions
 and  in  carrying  on  legal  and  justifia-
 ble  trade  union  activities.  In  spite  of
 verdicts  of  courts  and  in  spite  of  assur-
 ances  made  by  Ministers  on  the  floor
 of  the  House  and  in  the  Lobby  =  and
 elsewhere,  we  find  that  time  and  again
 action  has  been  taken  on  various
 occasions  against  many  Central  Gov-
 ernment  employces  which  is  out  of
 sheer  vindictiveness,  when  the  officers
 have  a  personal  dislike  for  a  particu-
 lar  employee.  This  is  neither  the
 time  nor  is  this  the  place  to  go  into
 every  individual  case  and  should  I  by
 any  chance  bring  forward  a  case,  then
 immediately  the  hon.  Minister,  I  know,
 would  be  the  first  to  say  that  refer-
 ences  should  not  be  made  to  this  in-
 dividual  or  that  individual  when  he
 could  not  answer  for  himself  and  I
 personally  do  not  have  the  confidence
 that  necessarily  would  Shri  Datar  be
 in  a  position  to  answer  for  the  actions
 of  a  particular  officer.  Perhaps  he  may
 not  have  even  heard  of  those  actions;
 perhaps  that  file  is  still  pending  in  his
 office  for  months  and  years  on  end,  as
 has  happened  in  many  other  cases.

 Therefore,  when  I  move  this  Reso-
 lution,  I  do  it  in  a  spirit  of  demanding
 that  the  Central  Government  employ-
 ees  should  have  some  guarantee  and
 some  protection  so  that  they  may  be
 free  from  any  personal  harassment,
 personal  vindictiveness  and  _  they
 should  heave  the  same  rights  which
 are  given  to  the  ICS  and  other  higher
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 officers—that  is  the  right  of  securing
 the  advice  of  the  UPSC,  a  non-parti-
 san  body  and  asking  it  to  go  into  their
 case  and  give  their  suggestions.  That
 is  really  the  spirit  of  the  Resolution.
 Knowing  what  a  pass-master  the  hon.
 Minister  is  in  taking  out  one  word  here
 and  one  word  there  and  saying  that  he
 accepts  this  principle  and  rejects  that
 spirit,  I  make  this  introduction  before-
 hand  and  I  hope  he  will  also  appre-
 ciate  what  I  have  to  say  in  this  spirit
 and  not  reject  it  purely  on  eccount  of
 defective  wording  because  Ido  not
 have  the  legal  acumen  he  has  at  his
 back  and  call  in  order  to  help  me  word
 the  Resolution  in  such  a  manner  as
 would  completely  satisfy  him.

 I  would  like  to  go  into  certain
 examples  of  this  type  of  treatment
 and  handling  that  we  have  seen  over
 the  past  few  years.  Particularly,  more
 and  more  such  cases  have  come  to
 light  in  the  last  six  months  soon  after
 the  strike  by  the  Central  Government
 employees  in  the  month  of  July.
 Recent  experience  has  shown  that  after
 the  heated  debates  that  took  place  on
 the  floor  of  this  House,  after  the  re-
 peated  assurances  that  were  given  to
 us  by  the  Ministers,  inspite  of  all  that,
 our  experience  has  been  that  by  and
 large  it  is  those  who  have  been  trade
 union  functionaries  who  continue  to
 be  harassed  and  treated  in  a  vindic-
 tive  manner  by  certain  officers  lower
 down.  We  were  told  by  the  hon.
 Home  Minister,  Shri  Govind  Ballabh
 Pant—it  is  indeed  a  matter  of  regret
 that  he  is  not  here  today  and  I  am
 sure  that  all  hon.  Members  of  the
 House  will  share  with  me  the  —  senti-
 ment  that  we  hope  that  he  wil]  speedi-
 ly  be  back  in  his  normal]  health—on
 the  floor  of  this  House  that  the  Gov-
 ernment  had  decided  that  the  Central
 Government  employees  who  had  parti-
 cipated  in  the  strike  would  be  dealt
 with  in  a  lenient  manner  and  we  wel-
 comed  that  assurance  and  the  Central
 Government  employees  and  the  vari-
 ous  unions  and  associations  that  exist-
 ed  also  welcomed  the  statement  and
 in  that  spirit  they  also  participated
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 in  the  negotiations  with  the  officials
 with  regard  to  the  various  conces-
 sions.  Yet,  we  find  that  inspite  of  all
 the  assurances,  in  some  cases  when
 they  have  had  to  go  right  up  to  the
 ministerial  level,  certain  cases  have
 been  dealt  with  very  speedily  and
 with  symputhy.  On  the  other  hand,
 there  are  a  multitude  of  examples  of
 how  officials  lower  down  are  holding
 up  appeals  and  representations  of  the
 employees  and  not  even  sending  them
 up  to  the  appellate  authority.  It  is  one
 form  of  harassment.  Where  an  officer
 has  decided  that  he  docs  not  like  93
 particular  employee  because  he  —  has
 been  an  active  trade  unionist  or  for
 any  other  reason,—maybe,  it  was  that
 employee  who  had  carlier  made  com-
 plaints  against  that  particular  official
 —we  find  that  the  oficial  sits  for  days,
 months  and  years  ona_  particular
 appeal  that  ought  really  to  be  going
 up  to  a  higher  authority.

 Then,  there  is  the  question  of  delay.
 For  instance,  in  Mysore  we  find  there
 is  one  case  that  has  been  pending  for
 disposal  since  as  far  back  as  Septem-
 ber,  1960,  There  are  other  cases  of
 heads  of  departments  using  all  sorts
 of  methods  in  order  to  harass  the
 employees.  There  is  8  head  of  one  of
 the  Postal  Circles,  who  turned  round
 to  a  circle  secretary  and  said  that  he
 did  not  take  his  apology  to  be  a  really
 honest  one  for  the  simple  reason  that
 he—the  circle  secretary—has  taken  so
 long,  or  as  the  hon.  Minister  would
 sav—so  long—to  come  to  him  and  ex-
 press  his  apology.  The  fact  that  that
 circle  secretary  had  approached  —  the
 head  of  his  department  by  giving  his
 appeal  to  him,  had  given  his  letter  of
 regret  and  had  expressed  apology
 that  was  asked  of  him  was  brushed
 aside  and  he  was  suddenly  accused  of
 being  hypocritical  because  he  had  not
 come  to  the  officer  higher  up  earlier.
 If  he  did  so,  the  higher  officer  would
 say:  ‘why  did  you  come  cringing  0
 me?  Why  not  go  to  the  head  of  your
 department”’  Either  wav,  the  poor
 man  is  made  to  suffer;  just  because  he
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 happened  to  have  got  into  the  bad
 book  of  a  particular  officer,  whatever
 he  may  do  is  wrong.  If  he  comes  to
 the  authorities,  he  can  be  put  in  the
 wrong  and  if  he  does  not  come  but
 comes  up  later,  then  also  he  is  in  the
 wrong!  It  is  these  human  factors  that
 we  have  to  take  into  consideration,
 and  see  how  this  can  be  safeguarded
 against,  so  that  our  Central  Govern-
 ment  employees  would  be  getting  the
 same  fair  deal  that  the  Government
 and  the  Ministry  make  so  sure  the
 higher  officials  get  always,  whatever
 the  case  may  be.

 Then  there  is  the  case  of  another
 officer.  If  the  Minister  wants,  I  could
 certainly  give  these  cases  to  him.
 There  is  the  case  of  another  officer
 who  told  his  employees  that  they  were
 all  ignerant  South  Indians  and  that  he
 as  a  North  Indian  will  see  to  it  that
 they  pay  the  price  for  being  South
 Indians.  “They  were  mislead,  they
 were  backward,  and  North  Indians
 were  much  better”  and  so  on.  Even
 these  linguistic  differences  are  brought
 in  by  those  officers  and  it  is  really  re-
 prechinsible,  Here,  on  the  floor  of
 the  House,  the  hon.  Prime  Minister,
 the  Home  Minister  and  all  their  col-
 leagues  talk  in  terms  of  national
 unity,  talk  against  fissiparous  tenden-
 cies,  and  then  you  have  an  officer  of
 that  same  Government,  who  has  more
 protection  from  the  Government  than
 the  poor  employee.  When  those  very
 officers  use  this  type  of  language
 against  the  employees,  naturally,
 sometimes,  the  employees,  when  their
 own  national  pride,  and  their  own
 patriotism  is  roused,  turn  round  and
 say,  it  is  impermissible  for  an  officer
 to  tall  like  this  and  then  have  the
 employees  to  be  charge-sheeted.  Where
 does  that  charge-sheet  go?  The  whole
 processing  of  it  has  to  be  done  by  that
 same  officer  against  whom  he  has  made
 the  complaint.  and  that  is  why  the  em-
 ployees  find  that  the  protection  that
 they  have  is  not  sufficient  in  order  to
 safeguard  them  when  they  come  up
 against  officers  in  this  manner.
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 It  is  again  the  same  officer,  the  one
 who  talked  about  north  and  south,
 who  said  this  when  the  trade  union
 representatives,  the  office-bearers  of
 the  union,  went  beforehimand  gave
 in  their  letters  of  apology,  when  they
 fulfilled  all  those  conditions  that  were
 laid  down  by  the  department.  What
 he  said  was  this:  “You  come  and
 apologise  for  the  strike.  You  are  a
 coward.  I  have  no  respect  for  you.
 Get  out  of  my  office.  If  you  had  the
 courage  to  come  and  say  that  you  are
 proud  of  having  gone  on  strike,  you
 are  proud  of  having  done  so,  I  would
 have  had  much  more  respect  for  you.
 Who  are  you  to  come  and  apologise?
 You  are  a  coward.  Clear  out.”  This  is
 the  type  of  language  that  many  officers
 indulge  in  and  I  would  point  out  to
 the  hon.  Minister  that  this  type  of
 behaviour  of  the  officers  does  not  in
 any  way  help  co-operation  in  the
 department,  and  does  not  in  any  way
 enable  the  employees  who  work  under
 these  officers  to  do  their  work  as  best
 as  they  can.

 Recently,  particular  complaints  have
 been  coming  to  many  of  us,  Members
 of  Parliament,  which  have  already
 been  passed  on  to  the  Ministry  and  the
 departments  concerned,  particularly
 about  the  behaviour  of  higher  officers
 in  the  Accountant-General’s  office  in
 Rajasthan.  There  we  find  that
 straight-forward  victimisation  has
 taken  place  as  a  result  of  trade  union
 activities.  Three  employees  were  sus-
 pended  in  September,  960  and  in  the
 charge-sheet,  the  accusation  or  charge
 made  against  them  was  that  they  were
 Office-bearers  of  the  Civil  Audit  and
 Accounts  Staff  Association.  Now,  it  is
 really  attacking  the  very  fundamental
 right  that  is  guaranteed  also  in  the
 Constitution.  We  find  therein  that
 there  is  freedom  of  association,  and
 here  we  find,  in  an  office  of  the  Gov-
 ernment  of  India,  the  charge-sheet
 being  given  just  like  that,  and  people
 being  suspended  only  because  they
 happen  to  be  office-bearers  of  the
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 association.  That  particular  officcr,
 apart  from  that,  has  declared  that  em-
 ployces  will  be  called  upon  to  answer
 these.  -hc  has  listed  a  whole  lot  of
 things--and  for  which  they  will  be
 called  upon  to  answer.  One  of  these,
 for  instunce,  is  this:  that  no  person
 should  puss  in  the  way  when  his  car
 comes  or  goes  in  that  way.  Secondly,
 at  least  a  dozen  emplyees  should  stand
 with  foldeq  hands  at  the  gate  when  he
 reaches  and  leaves  office.  If  the  dozen
 employees  are  not  there,  then  woe  be-
 tide  the  first  person  who  may  happen
 to  meet  him  and  who  may”  get  the
 charge-sheet.  Then,  no  person  should
 talk  in  the  official  gallery  even  though
 it  may  be  for  the  performance  of
 official  duties.  For  lack  of  time,  I  will
 not  go  through  the  whole  list,  but  it
 reads  as  though  like  the  things  that
 are  put  up  in  the  concentration  camps
 where  two  people  should  not  stand
 together  here  or  there  should  not  talk
 there  and  when  the  guillitor  of  |  the
 camp  comes,  <verybody  should  stand
 there  with  folded  arms.  It  reminds  us
 of  that  sort  of  thing  which  we  used  to
 hear  before  the  second  world  war.  It
 is  really  shocking  that  this  type  of
 thing  gocs  on  in  an  office  of  the  Gov-
 ernment  and  no  action  is  taken  to  give
 protection  to  the  employees.  Those
 employees  particularly  in  that  office
 have  made  representations  every-
 where,  to  every  higher  official,  ६०
 every  Minister  concerned,  and  yet,
 there  is  no  body  who  has  come  to  their
 rescue.

 Now  that  those  three  officials  of  the
 Association  have  been  suspended,  even
 whatever  was  possible—it  was  posasi-
 ble  for  those  three  to  take  the  repre-
 sentations  up  and  to  meet  the  officer
 concerned  and  to  try  and  come  to  some
 settlement—is  now  not  possible,  and
 even  those  employees  are  unable  to
 carry  on  their  normal  work,  and  what-
 ever  little  was  possible  to  settle  differ-
 ences,,  even  that  today  is  not  possible
 because  of  this  behaviour  of  this  off-
 celal,
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 The  other  point  that  arises  is  that
 during  the  last  six  months,  in  the
 handling  of  these  various  cases,  we
 find  that  the  discrimination  has  been
 there,  especially  for  instance  in  apply-
 ing  the  phrase  “gross  misbehaviour”
 and  what  is  meant  by  it.  The  hon.
 Home  Minister,  when  he  was  speak-
 ing  here  on  the  floor  of  the  House  on
 6th  September,  1960,  said  that  depart-
 mental  proceedings  should  be  taken
 against  those  who  are  suspected  to
 have  indulged  in  sabotage,  intimida-
 tion  or  gross  misbehaviour.  Further
 we  were  aware  that  the  Home  Minis-
 try  had  also  issued  instructions  em-
 phasising  the  fact  that  officials  should
 not  be  dismissed  for  mere  participa-
 tion  in  a  strike  and  an  expression  of
 regret  should  be  favourably  consider-
 ed.  “Gross  misbehaviour”  was  defined
 in  8  circular  on  the  2ist  July,  960  in
 this  way:  that  no  precise  definition  of
 gross  misbehaviour  which  will  be  one
 of  the  tests  of  selecting  strikers  who
 will  be  subject  to  be  charged,  can  be
 given.  Lying  on  railway  tracks,  burn-
 ing  of  effigies,  shouting  of  abusive
 slogans,  disorderly  or  defiant  conduct
 and  picketing  of  a  coercive  kind,  are
 some  examples  cf  what  would  be
 covered  by  gros.,  misbchaviour.  This
 was  the  circular  that  was  issued,  and
 because  of  the  assurances  that  were
 given  on  the  floor  of  the  House,  one
 was  satisfied  with  the  broad  approach
 of  the  Government  and  a  spirit  of  con-
 fidence  was  aroused  in  the  minds  of
 the  employees  that  matters  would  be
 settled  satisfactorily.  But,  as  I  pointed
 out,  there  were  various  factors,  parti-
 cularly  in  those  areas,  where  the  offi-
 clals  were  being  very  vindictive,  and
 we  find  that  an  even  pattern  does  not
 exist  and  a  great  deal  of  injustice  has
 been  done.

 Recently,  we  were  pleased  of  course
 to  see  the  circular  of  the  Railway
 Board  where  this  whole  clarification
 with  regard  to  the  gross  misbehaviour
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 has  been  further  put  before  the  rail-
 way  authorities.  I  need  not  go  into  it
 now  because  my  hon.  friend  Shri  S.  M,.
 Banerjee  referred  to  it  in  an  earlier
 debate,  but  now,  our  only  hope  is  that
 in  order  to  create  more  confidence  and
 so  that  this  chapter  could  finally  be
 closed  on  a  very  happy  note,  those
 cascs  that  are  still  pending  could  be
 specded  up,  reviewed  in  the  light  of
 this  latest  circular  of  the  Railway
 Board  and  also  that  those  that  have
 been  dealt  with  in  a  harsh  and  unfair
 manner  could  again  be  reopened  and
 reviewed  in  the  same  manner  and
 matters  speedily  closed.

 For  the  future,  the  guarantee  that
 the  Central  Government  employees
 would  be  given  a  fair  deal  would  be
 on  the  basis  of  this  resolution  that  I
 have  proposed,  that  is,  in  the  case  of
 the  Central  Government  employees
 taking  part  in  trade  union  activities—
 where  action  is  proposed  against  them
 —that  matter  s!:.uld  be  referred  to
 the  UPSC  as  is  done  in  the  case  of
 higher  officials.

 Here,  we  come  to  the  point  of  —  the
 whole  right  of  the  Central  Govern-
 ment  employees  to  organise  them-
 selves  into  trade  unions,  This  has  been
 disputed  and  we  have  been  sometimes
 given  to  understand  by  the  Govern-
 ment  that  perhaps  they  do  not  favour
 organisation  of  trade  unions  amongst
 Government  cmployees,  and  many
 times  from  the  other  side  of  the  House
 we  heve  had  flung  at  us  examples  of
 this,  that  or  the  other  country.

 Here  I  would  like  to  draw  the  atten-
 tion  of  the  Minister  to  the  fact  that
 the  ILO  has  adopted  a  convention  as
 far  back  as  1948.  The  Indian  Govern-
 ment  is  a  member  of  the  ILO.  There-
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 fore  I  hope  that  that  convention  will
 not  only  be  ratified  here,  but  also  put
 into  practice  and  sufficient.  protection
 given  to  our  Central  Government  em-
 ployees.  Conventian  «:No;  487  of  948
 applies  to  the  question  of  those  who
 are  employed+in  publi¢  offices’  being
 Quaranteed  the  right  of  forming  their
 trade  unian.  In  the  explanatory  re-
 port  of  the-  industrial  committee,  it  is
 gaid:  *

 “In  order  to  leave  no  doubt
 about  the  real  significance  of  this
 article,  it  was  understood  that  the
 report  of  the  committee  would
 stress  the  fact  that  according  to
 the  terms  of  paragraph  |  of  article
 857  of  this  Code,  freedom  of  asso-
 ciation  was  to  be  guarantecd  not
 only  to  emplyees  and  workers  in
 private  industries,  but  also  to  pub-
 lic  employees  and  without  distinc-
 tion  or  discrimination  of  any  kind
 as  to  occupation,  sex,  colour,  race,
 crecd,  nationality  or  political  affi-
 nity.”

 Later,  there  was  a  convention  refer-
 ing  specifically  to  public  service  work-
 ers.  That  convention  is  about  guaran-
 teeing  the  right  to  public  employees  to
 organise  themselves  into  trade  unions
 and  associations.

 Firstly,  it  is  surprising  that  the  Gov-
 ernment  of  India,  which  is  a  member
 of  the  ILO  has  not  yet  seen  fit  to  ratify
 this  convention.  Secondly,  even  the
 spirit  of  the  convention  is  not  reflect-
 ed  when  trade  unions  are  not  allowed
 to  function  in  a  smooth  and  normal
 manner  for  the  Government  employ-
 ees,  whether  it  be  the  NGOs  who  work
 in  the  various  secretariats  or  whether
 it  be  those  employees  who  are  in  the
 various  concerns  run  by  the  Govern-
 ment  like  railways,  posts  and  tele-
 graphs  and  so  on.

 I  would  appeal  to  the  Minister  that
 this  right  should  be  guaranteed  to  the
 Government  employees,  which  is
 guaranteed  in  the  spirit  of  the  funda-
 mental  rights  of  the  Constitution.  I
 also  appeal  that  the  right  should  be
 further  extended  and  _  protection
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 should  be  given  ‘to  these  employees.
 When  their  cases  céme  up  for  action,
 they  should  be  referred  to  the  UPSC
 and  there  should  be  no  discrimination
 between  the  employees  and  higher  offi-
 cials.  Social  justice  and  cquality
 should  be  extended  to  all  alike.  In  so
 doing,  you  can  guaranteé  that  ‘these
 employees  would  be  given  every
 opportunity  and  would  be  given  that
 atmosphere  in  which  they  will  be  able
 to  give  their  own  to  building  up  the
 administration  in  our  new  India  =  and
 contribute  towards  the  new  society
 that  we  are  endeavouring  to  build  in
 free  India,

 Mr.  Chairman:  Resolution  moved:
 “This  House  is  of  opinion  that

 no  Government  employee  should
 be  penalised  for  trade  union  acti-
 vities  and  that  whenever  any  dis-
 ciplinary  action  against  a  trade
 union  functionary  is  proposed  to
 be  taken,  the  case  should  be  re-
 ferred  to  the  Public  Service  Com-
 mission  for  ¢xamfnation  and  ad-
 vice  in  the  light  of  the  Directive
 Principles  of  Stute  Policy  in  the
 Constitution.”
 Shri  8.  M.  Banerjee  (Kanpur):  I

 beg  to  move:
 In  the  resolution,  add  at  ‘he  end—

 “and  all  cases  where  =  disciplin-
 ary  action  has  been  taken  because
 of  taking  part  in  July,  960  strike
 be  also  reviewed  in  the  light  of
 above."(J)

 I  also  rise  to  support  the  resolution
 moved  by  Shrimati  Parvathi  Krishnan.
 She  has  very  ably  explained  the  cir-
 cumstances  in  which  this  resolution
 has  been  brought  before  this  House.
 My  amendment  seeks  the  inclusion  of
 trade  union  functionaries  who,  in  my
 opinion,  were  victimised  during  the
 July,  960  strike.  I  want  that  0९५
 should  come  within  the  purview  of
 this  resolution.

 What  is  the  position  today*  Several
 Central  Government  cmployees  have
 lost  their  jobs,  have  been  removed
 from  service  or  suspended  or  retired
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 compulsorily.  The  figures  given  by  the
 hon.  Home  Minister  to  this  House  are
 as  under:  Dismissed  or  removed  from
 service  327,  temporary  employees  dis-
 charged  83  and  compulsorily  retired
 18.  In  regard  to  those  who  were  down-
 graded  or  whose’  increments  were
 stopped,  the  hon.  Minister  could  not
 give  figures  and  he  said  “Information
 not  available”.  The  number  of  em-
 ployces  under  suspension  was  given  as
 364  and  the  number  of  those  under
 departmental  action  as  389.

 I  am  rather  surprised  and  rudely
 shocked  that  Government  could  not
 get  figures  of  those  who  had  _  been
 down-graded  or  whose  increments
 were  stopped.  Many  workers  have
 sustained  losses  ranging  from  Rs.  40
 to  Rs.  90  per  month.  The  figures  are
 available  with  the  Government,  but
 the  hon.  Minister  never  wanted  to
 place  those  figures  before  the  House
 and  before  the  country.

 A  feeling  has  been  created  in  this
 country  that  many  workers  have  been
 taken  in  after  the  strike  because  of
 the  lenient  attitude  adopted  by  the
 Government,  It  is  true  that  the  num-
 ber  at  the  very  outset  after  the  strike
 was  about  17,737  and  it  has  now  been
 reduced  to  700.  According  to  the
 figures  given  by  the  Minister,  it  is
 about  900  or  000  including  those  who
 are  still  in  service  facing  departmental
 proceedings.  I  have  a  feeling  that
 orders  issued  from  time  to  time  have
 not  been  correctly  implemented.  I
 quote  from  those  orders.  The  first
 order  was  issued  on  0th  July,  i.e.  one
 or  two  days  before  the  commencement
 of  the  strike,  which  said:  “All  arrest-
 ed  persons  to  be  suspended”.

 An  order  was  issued  on  Mth  July,
 1960  saying:

 “All  cases  should  be  withdrawn
 except  whén  officials  are  being
 proceeded—

 (a)  under  laws  other  than
 ESMO  and  section  5  thereof;

 (b)  under  section  4  of  the  ESMO
 in  case  head  of  the  depart-
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 ment  is  of  th:  vicw  that  the
 acccused  official  has  indulged
 in  acts  of  gross  misbehaviour
 or  sabotage  or  intimidation.”

 When  the  situation  cooled  down,
 when  our  Prime  Minister  and  Home
 Minister  realised  that  they  hud  to
 deal  with  their  own  employees,  natu-
 rally  orders  were  also  issued  which
 covered  all  such  cases.  Those  orders
 covering  a  long  range  were  issued  on
 28th  July,  1960.  A  correct  interpre-
 tation  of  these  orders  would  have
 meant  that  these  700  employees
 .suld  have  been  taken  in.  But  un-
 fortunately  whatever  lenient  and

 pathetic  orders  were  issued  from
 this  Ministry,  when  the  orde;s  went
 down  to  the  departmental  heads,  be-
 use  of  thelr  past  prejudice  and

 bias  they  were  not  implemented  in
 the  right  spirit.

 Had  the  instructions  been  followed
 correctly,  I  am  sure  all  these  em-
 ‘loyees  who  are  still  out  of  their
 ibs  would  have  been  taken  in.  It  is
 true  that  according  to  the  figures
 available,  Government  lost  Rs.  40,000.
 In  answer  to  a  question  in  the  Rajya
 Sabha,  the  hon.  Home  Minister  stated
 on  0th  August,  960  that  becausc  of
 sabotage,  looting  and  other  things,
 Government  sustained  a  loss  of
 Rs.  40,000.  The  amount  may  be  mea-
 gre,  but  I  do  not  want  to  minimise
 the  national  loss.  But  on  the  other
 hand,  the  loss  of  five  lives  as  a  re-
 sult  of  shooting  in  Dohat  must  be
 more  than  Rs,  40,000.  Both  have
 suffered.  If  Government  have  suffer-
 ed  to  the  tune  of  Rs.  40,000,  the  em-
 ployees  have  also  suffered  and  their
 suffering  and  losses  cannot  be  esti-
 mated  by  me,  because  I  am  yet  to
 know  the  cost  of  five  human  lives.

 The  last  order  was  issued  on  ‘7th
 February,  1961.  The  definition  of
 gross  misbehaviour  was  very  nicely
 stated.  I  want  to  repeat  certain
 things  for  the  information  of  the
 Home  Minister.  Gross  misbehaviour
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 was  defined  like  this.  “Gross  mis-
 behaviour”  was  defined  and  no
 punishment  was  suggested  for  shout-
 ing  of  slogans,  intimidation,  address-
 ing  of  meetings,  leading  of  proces-
 sions  and  al]  other  things.  If  the
 definition  given  to  “gross  misbeha-
 viour”  in  that  particular  letter  of  the
 Railway  Board  is  implemented,  I  am
 sure  these  700  or  800  or  even  1,000
 people  still  on  the  streets  cou'd  have
 heen  taken  in.  So,  this  particular  re-
 Jlution,  along  with  my  amendment,

 should  be  accepted.

 After  hearing  the  hon.  Prime  Mi-
 nister,  the  hon,  Home  Minister  and
 other  Ministers  in  this  House,  I  do
 not  think  it  has  given  me  a  feeling
 that  any  Minister  is  interested  in
 punishing  those  Government  officials
 who  went  on  strike.  I  have  said
 enough  for  the  railway  workers  and
 also  for  the  P  &  T  workers.  Now  I
 must  say  something  about  the  Audit
 and  Accounts  service  employees.  My
 hon,  friend,  Shrimati  Parvathi  Kri-
 shnan  has  cited  certain  examples  at
 Jaipur.  The  Comptroller  and  Audi-
 tor-General  of  India  enjoys  the  pecu-
 liar  position  of  a  “touch-me-not”  in
 the  country.  He  cannot  be  discussed
 either  in  public  or  in  the  House.  Now
 I  am  discussing  or  referring  to  him
 only  because  he  hag  recently  addres-
 sed  a  public  meeting  in  Ludhiana.  I
 was  extremely  happy  when  the  Audi-
 tor-General  tried  to  break  the  mono-
 poly  of  Ministers  in  the  matter  of
 inaguration.  A  public  statement  has
 been  made  by  the  Auditor-General
 while  inaugurating  the  Wool  Top
 Combing  Plant  at  Ludhiana  on  9
 February,  1961,  and  I  am  quoting
 what  he  ig  reported  to  have  said:

 “He  was  convinced  that  young
 men  of  the  country  were  capable
 of  deve.p:ny  all  kinds  of  indus-
 tries  in  this  country.”

 A  man  who  is  80  confident  of  the
 young  men  of  this  country,  he  forgot
 that  he  has  compulsorily  retired  young
 men  of  28  years  and  32  years,  young
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 graduates,  who  did  everything  to
 give  strength  to  the  Accountant-
 General  ang  Auditor-General,  who
 did  everything  for  the  welfare  of  this
 country.

 Never  in  the  history  have  I  heard
 anybody,  not  even  the  British,  use
 rules  4A  and  4B.  At  tha;  time  there
 was  only  rule  4  and  not  4A  and  4B
 to  compulsorily  retire  a  young  man
 with  rosy  ambitions  at  the  age  of  32
 or  28.  I  would,  therefore,  request
 that  these  cases  should  be  reviewed.
 We  cannot  possibly  discuss  the  entire
 matters  of  Audit  and  Accounts  de-
 partment  here.  7]  men  are  even  now
 on  the  streets  and  6  are  still  under
 suspension.  So,  I  would  submit  that
 the  hon,  Home  Minister  must  con-
 sider  this  point  in  all  seriousness.
 There  was  no  case  of  sabotage  or
 violence  in  the  Posts  and  Telegraphs,
 in  income-tax,  audit  and  accounts  or
 in  defence.  Still,  the  services  of  the
 employees  have  been  terminated  on
 the  ground  of  gross  intimidation  and
 gross  misbehaviour.  In  the  Defence
 department  two  office-bearers  of  the
 union  of  the  Ordnance  factory,  Kha-
 maria  were  given  show-cause  notice
 on  9th  January  96]  to  show  cause
 why  they  should  not  be  reduced  in
 rank  by  one  grade,  which  was  a  sort
 of  reversion.  When  they  were  about
 to  reply  to  the  show-cause,  another
 show-cause  notice  was  given  on  the
 8th  February  96]  which  asked  why
 they  should  not  be  removed  from
 service.

 6.44  hrs.

 [Mr.  Sreacga  in  the  Chair]

 I  have  never  heard  of  a  case  where
 a  minimum  punishment  has  been  in-
 creased  to  a  maximum  punishment.
 So,  I  would  request  the  hon.  Minister
 that  these  cases  should  be  reviewed
 properly.

 Who  are  these  persons  who  have
 been  penalised?  They  are  those  who
 possibly  lend  their  support  to  the
 Second  Plan  or  the  Third  Plan.  They
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 are  the  best  people.  After  all,  they
 are  active  trade  unionists.  But  who
 are  the  active  trade  union  workers?
 For  your  information  and  for  the  in-
 formation  of  this  House  I  will  quote
 8  judgment  of  the  Allahabad  High
 Court  which  has  appeared  in  North-
 ern  India  Patrika  dated  3rd  March,
 1961.  The  judgment  was  delivered  by
 the  hon.  Justice  Dhawan  on  2nd
 March  and  it  is  published  under  the
 headings  “Employers’  Attempt  to  dis-
 Tupt  trade  union”  “Court  to  condemn
 as  unfair  labour  practice”.

 It  reads:

 “Mr.  Justice  Dhawan  yesterday
 said  that  any  systematic  attempt
 by  the  employer  to  use  _  his
 powers  of  management  to  disrupt
 the  trade  union  of  his  employees
 would  be  condemned  by  the  court
 ag  unfair  labour  practice.”

 I  quote  this  judgment  because  at  the
 end  of  this  judgment  he  has  also  com-
 mented  upon  the  unfair  labour  prac-
 tice.  He  has  said:

 “It  is  a  necessary  corollary  of
 this  policy  of  industrial  peace  and
 economic  justice  that  the  State
 shall  discourage  any  attempt  by
 the  employer  to  undermine  the
 strength  of  the  trade  unions
 which  enable  the  workman  to
 negotiate  with  employers  from  a
 Position  of  cqual  strength.  With-
 out  trade  unions  there  can  be  no
 collective  bargaining  a  scttlement
 of  industrial  disputes  either  by
 conciliation  or  compulsory  arbit-
 ration.  In  a  national  crisis  as  in
 Britain  during  the  last  world  war,
 a  strong  trade  union  commanding
 the  loyalty  of  all  the  workmen
 ean  be  a  pillar  of  strength  for  the
 nation.  Thus  it  is  against  the
 public  interest  and  the  policy  of
 the  Industrial  Dispute  Act  to  per-
 mit  employers  to  undermine  the
 trade  unions  which  are  the  most
 effective  instrument  of  the  State
 policy  of  industrial  peace  through
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 collective:  bargaining  and  repre-
 sentative  negotiations  between
 employers  and  workmen.”

 TI  have  quoted  this  judgment  only
 because  here  when  we  are  discussing
 this  Resolution  we  do  not  want  im-
 munity  for  trade  union  workers  but
 We  want  protection  against  victimisa-
 tion.  I  do  not  say  that  the  labour
 policy  of  the  Government  is  to  victi-
 mise  trade  union  workers.  But  our
 unfortunate  experience  of  the  past
 reveals  this  to  us.  Therefore  we  re-
 quest  that  trade  union  workers  should
 be  given  protection.

 Then  I  may  mention  rule  4B  of  the
 Government  Servants  Conduct  Rules.
 This  rule  4B  is  a  peculiar  thing.  It
 says  that  unless  you  get  recognition
 of  your  union  within  six  months  of
 its  furmation  no  employee  can  become
 a  member  of  that  union.  Recently,
 you  know  the  Central  Government
 Employees’  Union  lost  their  recogni-
 tion.  I  pleaded  in  this  House  that
 they  be  granted  de  facto  recognition,
 but  they  have  not  been  granted  that.
 Now  afler  withdrawing  their  recog-
 nition,  this  rule  4B  is  being  applied
 to  thom.  We  have  always  been  tel-
 ling  this  House  that  this  rule  4B  is
 such  that  if  it  goes  before  a  court  of
 law,  the  highest  judiciary  in  the  coun-
 try,  it  will  be  broken  into  pieces.  I
 am  ylaa  to  see  that  the  Bombay  High
 Court  has  come  out  with  a  judgment
 which  should  be  a  lesson  for  this
 Government.  You  cannot  possibly
 take  away  the  fundamental  right
 which  has  been  guaranteed  to  the
 employees  under  the  Constitution,  50
 this  ru’e  4B  of  tne  Government  Ser-
 vants  Conduct  Rules  has  been  broken
 to  picccs  But  still,  when  a  question
 was  sskei  in  Parliament,  the  reply
 was,  “We  are  serious)y  considering
 this  matter”.  I  hope  Government
 May  go  to  the  Supreme  Court  as  it
 has  done  in  the  past.  But  now  when
 there  ig  no  rule  4B  today—according
 to  the  High  Court  judgment  that  par-
 ticular  rule  ceases  to  exist—how  are
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 people  being  punished  in  Jaipur,
 Gwalior  and  other  places  in  offices
 under  the  Auditor-General  and  how
 the  Genera]  Secretary  of  the  Union
 in  Madras  was  dismissed  under  rule
 4B?  Why  shou'd  Government  not
 come  out  openly?  Either  they  should
 appeal  to  the  Supreme  Court  or  take
 back  those  employees?

 Lastly,  I  would  request  that  either
 this  Resolution  should  be  accepted  by
 the  House  with  my  amendment  or  a
 judicial  commission  should  be  ap-
 pointed  to  go  through  these  cases,  If
 the  Government  is  not  in  favour  of
 either  of  these,  let  the  hon.  Speaker
 appoint  a  committee.  We  will  ask
 our  employees  to  explain  their  con-
 duct.  But  if  at  te  spur  of  the  mo-
 ment  pcople  have  been  dismissed  and
 have  not  been  given  an  opportunity
 under  those  orders—which  are  sup-
 posed  to  be  lenient,  I  am........

 Mr.  Speaker:  The  hon.  Mcmber's
 time  is  up.

 Shri  S.  M.  Banerjee:  Tw  minutes
 more,  Sir,

 I  feel  that  this  committee  should
 be  appointed.  Non-acceptance  of  this
 Resolution  or  of  my  suggestion  of
 having  elther  a  judicial  enquiry  or  a
 committee  of  this  House  would  clear-
 ly  mean  that  this  Government,  un-
 fortunately  including  the  hon  Minis-
 ters,  are  going  to  get  their  rubber
 stamp  on  the  dead  bodies  of  their
 employees,  Three  people  have  com-
 mitted  guicide  and  the  hon.  Prime
 Minister  donated  Rs.  2,500  to  Shri-
 mati  Chatterjee  in  Calcutta.  Does
 this  Government  want  that  more
 people  should  commit  suicide  and
 then  money  should  be  given  to  them?
 Surely,  it  is  not  the  intention  of  this
 House  or  of  the  Government.

 My  last  point  is  this.  A  by-election
 is  to  take  place  in  Delhi.  As  a  pro-
 test,  we,  on  behalf  of  those  trade
 unions  representing  the  Centra]  Gov-
 ernment  employees,  have  decided  that
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 on  four  slogans  we  will  set  up  a  can-
 didate.  (An  Hon.  Member:  Very
 good).  I  only  wish  let  the  Prime  Mi-
 nister.of  this  country,  the  beloved
 leader  of  this  country,  become  the
 umpire—let  him  not  take  sides.  Our
 four  slogans  are:

 (1)  Government's  failure  to
 check  the  soaring  prices  and
 hold  the  price  line;

 (2)  the  anti-labour  policy  and
 the  victimisation  of  Central
 Government  employees;

 (3)  the  taxation  policy  that  taxes
 the  poor  and  enriches  the
 rich  people;  and

 (4)  Government's  failure,  even
 today,  to  rehabilitate  proper-
 ly  the  displaced  persons.

 We  are  not  concerned  with  our  de-
 feat  or  our  victory.  But  once  again
 we  will  mobilise  the  Central  Govern-
 ment  employees,  the  displaced  persons
 and  all  these  poor  people  in  this  capi-
 tal  of  Delhi  and  tel]  them,  let  us
 fight  on  principle.  We  are  not  inter-
 ested  in  fighting  with  bullets,  but
 with  baltots.

 Mr.  Speaker:  Why  is  the  giving
 out  secrets?

 Shri  s.  M.  Banerjee:  No  secrets.
 Election  ig  not  a  conspiracy  which
 should  bé  kept  as  secret!  I  want  to
 declare  it  here  and  now  so  that  they
 may  be  on  their  guard.

 Shrimati  Parvathi  Krishnan:  It  is
 the  first  public  pronouncement.

 Shri  8S.  M.  Banerjee:  |  submit  that
 this  resolution  should  be  adopted  and
 cases  should  be  dealt  with  as  expedi-
 tiously  as  possible.  I  must  cor.gratu-
 late  certain  Ministers  who  have  con-
 sidered  many  cases  sympathetically.

 In  the  end  I  once  more  request  the
 hon.  the  Home  Minister  ang  the
 House  to  kindly  adopt  thig  resolution
 with  my  amendment,
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 Shri  Indrajit  Gupta  (Caleutta—
 South  West):  I  rise  to  support  the  re-
 solution  moved  by  my  hon.  friend
 Shrimati  Parvathi  Krishnan  to  which
 I  am  moving  my  own  amendment.

 I  beg  to  move:

 In  the  resolution,  add  at  the  end—

 “and  in  all  cases  where  discip-
 linary  action  hag  been  taken  be-
 cause  of  participation  in  the  strike
 of  July,  1960,  such  action  should
 be  withdrawn,  and  where  action
 has  been  taken  on  other  grounds
 the  cases  concerned  should  be
 reviewed  Ly  a  judicial  body.”  (2)

 Arguments  in  favour  of  my  amend-
 ment,  which  igs  very  similar  to  the
 amendment  of  my  hon.  friend  Shri
 S.  M.  Banerjee,  have  already  been
 advanced  by  him.  There  is  a  certain
 broader  consideration  to  which  I
 would  very  carnestly  like  to  draw  the
 attention  of  the  Government  on  this
 occasion.

 The  resolution  says  in  its  first  part
 that  no  Government  employee  should
 be  penalised  for  trade  union  activi-
 ties.  I  am  quite  sure  that  in  his  reply
 the  hon.  Minister  will  certainly  re-
 pudiate  the  charge  of  penalising  or
 victimising  anybody  for  trade  union
 activities.  I  am  sure  he  will  say  “it
 is  not  our  policy  to  penalise  or  victi-
 mise  anybody  for  trade  union  activi-
 ties”.  Therefore,  the  broader  ques-
 tion  which  arises  and  which  4  would
 like  to  place  before  the  House  for  its
 consideration  at  this  stage  ig  this.  As
 regards  the  strike  of  July  960  out
 of  which  all  these  consequences  have
 flowed,  are  we  in  a  position  today,  in
 a  calmer  atmosphere  and  a  more  dis-
 passionate  atmosphere  now,  looking
 back  seven  or  eight  months,  at  least
 to  be  unanimous  on  one  point,  name-
 ly,  whether  that  strike  action  was
 part  and  parcel  of  a  genuine  trade
 union  activity  or  not?  Because,  what
 course  of  action  Government  will  fol-
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 low  depends  in  my  view  largely  on
 that.  At  that  time,  in  the  heat  of  the
 moment,  many  things  were  said—
 that  it  was  not  a  genuine  strike,  that
 it  Was  not  a  genuine  labour  dispute.
 I  remember  its  being  termed  a  civil
 rebellion  in  one  case,  a  stunt  of  one
 political  party  and  so  on.  All  sorts
 of  interpretations  were  put  on  it.
 May  I  remind  the  House  that  the
 single  issue  upon  which  the  employees
 went  on  strike  ag  a  protest  was  the
 question  of  rise  in  prices,  rise  in  the
 cost  of  living  and  the  failure  of  the
 Government  to  adopt  a  policy  which
 would  give  them  adequate  compensa-
 tion  against  past  and  future  rises  in
 p.  ices,  and  therefore.  enahie  them  at-
 least  to  maintain  their  existing  level
 of  real  wages.  Is  that  a  trade  union
 issue  or  not?  Today,  after  eight
 months,  I  say  that  this  new  Budget
 propusals  which  have  becn  placed  de-
 fore  the  country  by  this  Government
 have  a  hundred  times  vindicated  the
 causes  for  which  the  Central  Govern-
 ment  employees  went  on  strike.  To-
 day,  it  is  clear  as  daylight  that  the
 issuc  on  which  they  were  compelled
 to  resort  to  that  unfortunate  action
 was  this  very  policy  of  the  Govern-
 ment  which  is  nakedly  revealed  again
 today  in  the  new  Budget  proposals
 which  have  come  before  the  country.
 Once  again,  the  apprehensions  which
 the  employees  had  justifiably  felt
 that  the  poor  man  would  be  taxed,
 that  prices  would  rise,  that  the  poor
 man's  cloth,  his  tea,  his  matches,  his
 coffee,  his  kerosene  wouid  go  up  and
 up,  have  proved  true.  At  that  time,
 after  the  strike,  I  remember,  in  the
 course  of  the  debate  in  the  month  of
 August,  hon.  Ministers  on  behalf  of
 the  Government,  including  the  Prime
 Minister  at  least  assured  us  that  the
 real  underlying  causes  of  this  strike
 are  something  which  cannot  be  ignor-
 ed,  we  will  try  to  appreciate  that,
 understand  that,  and  so  on.  Now,
 after  eight  months,  the  country  is
 confronted  with  another  Budget.  I
 say,  if  we  look  back  dispassionately
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 and  ask  ourselves  whether  the  Cen-
 tral  Government  employees’  strike
 was  a  bona  fide  trade  union  action
 or  not,  on  a  valid  issue  of  rising  prices
 and  their  defence  of  their  real  wages,
 if  that  be  the  case,  I  would  like  to
 ask,  for  what  are  these  people  being
 penalised—these  700  or  800  men  who
 are  still  kept  out.  We  have  heard
 mention  of  this  Railway  Board  Cir-
 cular  dated  7th  February,  which  has
 been  quoted  here  on  an  earlier  occa-
 sion,  defining  what  gross  misbehaviour
 should  be.  As  I  understand  the  cir-
 cular,  there  are  only  three  types  of
 instances  which  can  possibly  be
 brought  within  the  definition  of  gross
 misbehaviour  according  to  the  Reail-
 way  Board,  which,  I  assume,  is  alse
 the  interpretation  now  of  the  Gov-
 ernment  and  the  Home  Ministry.
 Those  three  are:  first,  picketting  and
 instigation  of  a  coercive  type—pro-
 vided  it  has  been  of  a  coercive  type;
 secondly  use  of  abusive  slogans—not
 ordinary  slogans,  but  abusive  slo-
 gans—reference  to  that  circular  will
 make  this  clear—and  thirdly  issuing

 Trade  Union
 Activities  of  Govern-

 ment  Employees
 of  leaflets  which  contain  highly  objec-
 tionable  matter.  Apart  from  these
 three,  there  is  no  other  action  or  ac-
 tivity  which,  according  to  this  circu-
 lar,  can  fall  within  the  definition  of
 gross  misbehaviour.  I  want  to  know
 wherever  the  action  which  has  been
 taken  against  these  people  who  are
 still  suspended,  against  whom  discip-
 linary  action  is  pending,  or  those  who
 have  already  been  removed,  long  be-
 fore  thig  circular  was  issued,  whether
 it  has  been  established  by  any  im-
 partial  body  that  they  have  been
 guilty  of  any  of  the  three  types  of
 activity.

 Mr.  Speaker:  The  hon.  Member  may
 kindly  continue  on  the  next  day.  The
 House  will  now  stand  adjourned  to
 meet  at  Il  o'clock  on  Monday.

 7.00  hrs,

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till
 Eleven  of  the  Clock  on  Monday,
 March  6,  96]|Phalguna  15,  882
 (Saka)
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 ORAL  ANSWERS:  TO
 QUESTIONS

 8.Q.
 No.

 536

 7
 518
 479
 gar

 $22

 3

 Subject

 Obecene  scenes  and
 songs  in  Indian  films
 Indo-Ceylon  Talke
 Export  of  Tea  :
 Nehru-Noon  agreement
 Atomic  energy  genera-
 tion  centres
 Public  Sector  Under-
 takings
 Import  of  cotton  from
 U.S.A

 Laoe  .
 Slaves  in  NEFA

 Commonwealth  Prime
 Ministers’  Conference

 WRITTEN  ANSWERS  TO
 QUESTIONS

 5.0.
 No.
 ‘$20
 $23
 526
 527
 528

 529

 330
 37

 332

 533

 Working  group  ontea
 Exports  to  U.K.
 Groundnut  oil
 Prices  of  drugs
 Transfer  of  territories  to
 Pakistan
 Construction  of  Govern-
 nent  quarters
 Nagas
 Financia)  assistance  to
 Small  Scale  Industries
 Medium  machine  tool
 factory  in  Rajasthan
 Retrenchment  of
 C.P.W.D.  workmen
 Creches  in  collieries
 A.LR.  Programme  _li-
 stening  facility
 Durgapur  Fertilizer
 Plant
 Tarapore  Atomic  power

 station
 Canada-India  reactor
 Import  of  raw  silk
 Press  Conferences
 Prices  of  yarn

 Sub-soil  water  in  Delhi

 CoLumMns

 a8lI—45I

 2gri-5
 a8rs-39
 (2819-26
 2827-32

 2832-35

 2835-39

 (2839-42
 2843-44
 2844-46

 2846-51

 285I—  2929

 285r
 285T
 2852
 2852

 2853

 2853-54
 2854

 2854-55

 2855

 2855—57
 2857

 2858

 2as8

 2858-59
 2859
 2860

 2860-61
 286I-62

 2862
 2862-63

 WRITTEN  ANSWERS  TO
 QUESTIONS—contd.

 3.Q.  Subject
 No

 ‘S45  Black-marketingin  radio
 etc

 546  Prompt  disposal  of
 applications  from
 public

 5347  Ceiling  fans  in  Govern-
 ment  quarters  in  Defhi

 548  Beef  served  in  Ashoka
 Hotel

 549  Machine  Tool  Factories
 550  Prices  of  cars
 5st  Rise  in  level  of  sub-soil

 water
 §52  Supply  of  manganese

 ore  under  Barter  agree-
 ment

 553  Camp  refugees  in  Ban-
 kura,  Birbhum  and
 Midnapur

 554  Allotment  of  accom-
 modation  to  Government
 employees

 §55  Chinese  fortresses  near
 Longju

 556  Production  of  cloth
 §§7  Production  of  wool  tops
 558  Claims  for  damages  by

 Sindri  Fertilizers
 559  Facilities  for  labourers

 at  Korba  coalfields
 §60  Portuguese  Unit  of

 A.I.R  हे
 561  Ball  and  roller  bearings

 project
 U.S.Q.

 No.
 892  Passports  to  visit

 Pakistan
 893  Educated  unemployed

 in  Punjab
 894  Slum  clearance  schemes

 in  Delhi  मे
 895  Newsprint
 896  Low  Income  Group

 Housing  Scheme  in
 Punjab  .

 897  Loan  to  Punjab  under
 Middle  Income  Group
 Housing  Scheme

 898  Architecture  section
 in  W.  H.  &  ह  Ministry

 899  Trade  delegations  and
 Agreements

 3062

 CoLUMNS

 2863

 2864

 2864-65

 2865-66
 2866-67
 2866-68

 2869

 2869-70

 2870

 (2870-71

 2875
 287I-72
 2872-73

 2873

 QRT I-74

 9874-75

 2875

 2875-76

 2876

 2876
 2877

 2877-78

 2878

 2B 78-79

 2879



 3063

 WRITTEN  ANSWERS  TO
 QUESTIONS—contd.

 U.S.Q.  Subject
 No,
 g00  Small-scale  industries

 in  Maharashtra
 gor  Tea  production  in  Assam
 902  Techno-Economic

 Survey  of  Andhra  Pra-
 desh

 903  Govt.  ceramics  factory
 in  Andhra  Pradesh

 904  Black-marketing  of  dry
 milk  powder  .

 905  Ambar  Charkha  in  U.P.
 906  Loan  for  Housing

 Schemes  to  Union  Ad-
 ministrations

 907  ‘Viplava’  newspaper  in
 Lakhimpur  Kheri,U.P.

 go8  New  industries  in  Punjab
 909  Industrial  Training

 Centres
 0  Export  of  iron  ore
 gIL  Bomb  explosions  in

 Chamba
 g9!2  Toansto  D.Ps.in  Assam
 913  Diplomatic  relations

 with  foreign  countries
 ol4  Nangal  Fertilizer

 Factory
 O15  Biography  of  Sardar

 Vallabhbhai  Patel
 96  Wool  Development

 Council
 917  ‘Tin  containers
 918  Earnings  by  the  employ-

 ees  of  Government
 owned  Private  Ltd,  Cos.

 9t9  Ferozabad  glass  —indus-

 9z0  Workers’  Education
 Scheme

 gar  Rest  houses  and  holi-
 day  homes  for  workers

 922  Production  of  road  rol-
 ]

 923  Confirmation  of  work-
 charged  staff of  C.P.W.D.

 924  Production  of  esters
 and  Polyesters

 925  Compilation  of  collected
 works  of  Gandhiji

 926  Teaindustry
 927  Manufacture  of  agri-

 cultural  implements
 928  T.V.  team  from  Britain

 [Damy  Dicsst)

 CoLumars

 2879-80
 a880-87

 288r
 2881-82

 2883-83
 2883

 2884

 2884-85
 2885

 2885—87
 2887

 (2887-88
 2888-89

 2889

 2889-90

 2°90

 289I-92
 2893

 2893

 2894-95

 2895-96

 2896-97

 2897

 2897-98

 2898-99

 2899
 2900
 2901

 2901

 WRITTEN  ANSWERS  TO
 QUESTIONS—contd.

 US.Q.  Subject
 No.
 929

 930

 937

 r  factory  in  Maha-
 प  rol

 Jute
 industry  in  West

 ngal
 Survey  of  Centra]  Go-
 vernment  Employees’
 Strike
 Export  of  textiles
 Study  of  National  In-
 come  data
 Braille  Printing  Ma-
 chines
 Withdrawal  of  grants
 sanctioned  to  West
 Bengal  Government
 Dethi  Harijan  Welfare
 Board
 Machine  tools
 Premier  Automobiles
 Bombay
 Hostile  Nagas  arrested
 X-ray  plants
 Licences  for  starting new  industries  in  Hill
 regions
 Waiting  list  of  work-
 charged  staff  for  allot-
 ment  of  quarters
 Waiting  list  of  work-
 charged  staff  for
 allotment  of  quarters
 Ashes  of  Netaji. Conference  with  Punjab
 Rehabilitation  autho-
 rities
 Assam  refugees  residing
 in  WeatBengal
 Commonwealth  in  Brief’

 Removal  of  boundry
 pillars

 by  Pakistan
 cntertamment  expendi-

 ture  oon  conducted
 tours
 Textile  mills  of  Indore
 Selection  of  Members
 of  Lok  Sabha  for  dele-

 gations
 abroad

 overnment  advertiac-
 ments  to

 bal
 apern

 Retrenched  Class  IV
 employees
 Re

 hug
 ees  from  Hast

 and  West  Pakistan
 Purchase  of tractors
 Rise  in  price  of  mustard
 al  in  West  Hengal
 C.P.W.D.  staff
 Purchase  of  electric
 heaters  by  C.P.W.D.
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 CoLUMNS:

 290I-02

 2902

 2202-03
 2903-04

 2904

 2905

 2905-06

 2906-07
 2907

 2908
 2908

 2908-09

 2909

 2909-I0

 agio-Ir
 29Ir

 2gta-13,

 2973
 2914

 2914

 29I4-95
 (2915-16

 सफर

 29I6-57

 (2917-18

 29I%-r9
 29I9

 agig:  20
 2920

 2920-2I
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 WRITTEN  ANSWERS  TO
 QUESTIONS—contd.

 U.S.Q.  Subject
 No,

 960  Accredited  Press  cor-
 respondents

 961  7655  Correspondents
 962  Slum  clearance  in

 Rajasthan
 964  Ambar  Charkha  in

 Punjab
 965  Publications  of  National

 Productivity  Council
 in  Hindi

 966  Hindi  typists  in  Chief
 Labour  Commissioner's
 Office

 967  Replies  to  letters  in
 Hindi

 ‘964  Blackmarketing  of  tyres
 969  Cou  tensation  to  de-

 pend.  rts  of  circle
 Officer  killed  by  Nagas

 970  Rules  for  reception  of
 foreign  dignitaries

 99  Production  of  Khadi
 in  Delhi.

 972)  Development  works  in
 Madhya  Pradesh

 973  Store  of  indigenous
 products  in  Delhi

 MOTION  FOR  ADJOURN-
 MENT
 The  Speaker  withheld

 his  consent  to  the  moving of  an  adjournment  motion
 Riven  notice  of  by  Sar-
 vashri  Chintamoni  Pani-
 grahi  and  5.  M.  Banerice
 regarding  an  Ordinance
 issued  by  the  Governor  of
 Orissa  providing  for  the
 appropriution  of  sums  out
 of  the  Consolidated  Fund
 of  the  State  of  Orissa  to
 meet  supplementary  cx-
 penditure  for  1969-61,

 PAPERS  LAID  ON  THE
 TABLE
 (i)  A  copy  of  Notification

 No.  G.S.R.  202  dated  the
 r8th  February,  I96I,
 making  certain  further
 amendments  to  the  Em-
 ployces’  Provident  Funds
 Schemes.  1982),  0  sub- section  (a)  of  Section  7  at
 the  Employees’  Provident
 Funds  Act,  1952.

 a)  है  copy  of  each  of  the
 following  papers  :

 [Damy  Digest]

 CoLUMNS

 (2921
 292I-22

 2922-23

 2923-24

 2924

 2925

 2925-26
 2926

 2926-27

 2927

 2928

 2928

 2929

 2929  33

 2934-35

 PAPERS  LAID  ON  THE
 TABLE—contd.

 (i)  Annual  Report  of  ris
 Coffee  Board  for  the
 year  1957-58  (Vol.  IV—
 Coffee  Statistics  rela-
 ting  to  India)

 (ii)  Annual  Report  of  the
 Coffee  Board  for  the
 year  9§8-59  (Vols
 and  IT).

 (iii)  Annual  Report  of  the
 Coffee  Board  for  the
 year  [9§9-60,

 (3)  #  copy  of  each  of  the
 following  Orders  under
 sub-section  (6)  of  Section
 3  of  the  Essential  Com-
 modities  Act,  I9§5  :
 (i)  The  Rice  (Puniah)

 Second  Price  Control
 (Third  Amendment)
 Order.  96t  published
 in  Notification  No.
 G.S.R.  i97  dated  the
 thth  February,  i96r.

 (ii)  The  Rice  (Madhya
 Pradesh)  Second  Price
 Control  (Third  Amend-
 ment)  Order,  96I
 publishedin  —  Notifica-
 tion  No,  G.S.R.  98
 dated  the  8th  Feb-
 ruary,  [96I.

 (iii)  The  Rice  (Madhya
 Pradesh)  Second  Price
 Control  Fourth  Amend-
 ment)  Order,  1961
 published  in  Notifica-
 tion  No.  G.S.R.  202
 dated  the  8th  Feb-
 ruary,  I96T.

 (iv)  The  Rice  (Punjab)
 Second  Price  Control
 {Fourth  Amendment)
 Order,  1961  published
 in  Notification  No,
 G.S.R.  203  dated  the
 i8th  February,  1961.

 (v)  The  —  Delhi_  Wheat
 and  Wheat  Products
 (Export  Control)
 Amendment  Order,
 i96r  Publisued  in  Noti-
 fication  No.  G.S.R.  204
 dated  the  ‘2Ist  Feb-
 ruaty.  I96I

 (vi)  The  Rice  (Restrictions
 on  Rail-bookings)
 Amendment  Order,
 96I  published  in  Noti-
 fiction  No.  G.S.R.  244
 dated  the  23rd  Feb-
 ruary,  t96I.
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 CoLumns
 CALLING  ATTENTION  PRIVATE  MEMBER'S

 TO  MATTER  OF  UR-
 GENT  PUBLIC  IMPOR-
 TANCE  +  2935-36.

 Shri  Indrajit  Gupta  called
 the  attention  of  the  Minis-
 ter  of  Commerce  and
 Industry  to  the  rise  in
 Jute  prices  resulting  cur-
 tailment  of  jute  produc-
 tion  and  loss  of  overseas
 market.  The  Minister

 laa  NEGA- VED
 Discussion  on  the  Resolution

 re.  Prevention  of  the  use
 of  Places  of

 Religi
 ous,

 Worship  for  Politi
 anda  moved  by  Shri

 Parulckar  on  the  17th

 February
 ',»  I96I,  was  resu-

 med.  he  Resolution
 was  negatived.

 of  Commerce  (Shri  Kan-  PRIVATE  MEMBER’S
 ungo)  laid  on  the  Table
 a  statement  in  regard
 thereto.

 RAILWAY  BUDGET—
 GENERAL  DISCUSSION  =  (2939—91

 Further  general  discussion

 RESOLUTION  UNDER
 CONSIDERATION
 Shrimati  Parvathi  Krishnan

 moved  the  Resolution  re.
 Trade  Union  activities  of
 Government  employees.
 The  discussion  was  not
 concluded.

 on  the  Railway  Budget  AGENDA  FOR  MONDAY,

 Srpst-e2)
 continued.  MARCH  6,

 me
 PHAL-

 he  discussion  was  not  GUNA  I5,  882  (SAKA)
 concluded.

 REPORT  OF  COMMITTEE
 ON  PRIVATE  MEMBERS’ BILLS  AND  _  RESOLU-
 TIONS  ADOPTED  2992

 Seventy-seventh  Report  was
 adopted,

 ee  at

 GMGIPND—LS  Tl—2064(ANLS—25-3-6:—Soo.

 Further  general  discussion
 on  Railway  Budget  (396I-
 62).  Consideration  and
 passing  of  U.P.  Sugarcane
 Cess  (validation)  Bill  and
 Banking  Companies  (Am-
 endment)  Bill,  Discussion
 on  Supplementary  De-
 mands  for  Grants  (Rail-
 ways)  for  I962-62

 2992--3038

 3038  —60


